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भारतीय प्रन्थमाऊला-संख्या ९ 


भारतोय राजस्व 


प_्समें ब्रिटिश भारत के सरकारी आय व्यय का विवेचन है ) 


--बाक पर ीयकक--- 


लेखक ओर प्रकाशक 


“भारतीय शासन” 'भारतीय विद्यार्थीविनोद, भारतीय जागृति? 
भारतीय राष्ट्र निर्माण” ओर भारतीय अथे शाखतर' 
आदि आदि पुस्तकों 


के 
रचयिता, तथो 


प्रेम मद्दा विद्यालय में, अर्थ शारत्र ओर नागरिक धर्म के 
शिक्षक 
भगवान दास केला 


भारतीय प्रन्थमाला, वृन्दावन 


अत+-<5<*-»९०<७»--+- 


० विश्वम्भरनाथ बाजपेयी के प्रत्रन्ध से ओंकार प्र स, त्रयाण, में सुद्ित 


मे खंस्करण | सन्‌ १६२३ ई० | मूल्य ॥५ 





पुस्तक मिलने के पते :--- 
१--भगवान दास फैला, भारतीय ग्रन्थमाला, वृन्दावन 
२--ओंका र बुकडिपो, इलाहाबाद 
३- जनरल व्यूरो कम्पनी, २१९५-बहादुर गंज, इलाहाबाद । 
४-हरिश्वन्द्र ऐण्ड त्रादसं, मदार दरवाज़ा, अलोगढ़ । 
७५-- माहेश्वरी” पत्र कर्यालय, देहली । 
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अर्थ शाख्र शिक्षक, कामस विभाग, 
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लखनऊ विश्वविद्यालय, । 





ओर मंत्री 


न नन__)-न जगा >>. -. 


भारतवर्षाय हिन्दी अथ शास्त्र परिषद, लखनऊ, 


न्क्ण्िल्लििज जन अे + 5: सदा 3 कक 


हद ऋत फरर अहए5। 
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की सेवा में 





यह पुस्तक आदर, प्रेम ओर श्रद्धा पूवंक 


समषित की जाती है 


लेखक 
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अस्तावना 


भारतीय राजस्व पए लिखने का विचार, हमें बहुत समय 
से था। सन्‌ १६१५ ई० में हमने भारतीय शासन? ( प्रथम 
संम्करण ) की रचता की थी, उसका एक परिच्छेद सरकारी 
आय व्यय” था | उल्न समय विशेषतया भारतीय राजस्व के विषय 
का ही लक्ष्य में रख कर हमने उक्त पुस्तक की प्रस्तावना में 
लिखा था कि “इस पुस्तक के कई एक विषयों पर पृथक पृथक 
खतंत्र ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं, परन्तु यह कार्य योग्यतर पात्रों 
के लिये छोड़, हमने एक ही स्थान पर सब के दिगदशन मात्र 
से सन्‍तोष किया है ।” 


उस बांत के आठ वष हो गये । खेद है कि इलछ 
बीच में भारतीय राजस्व पर हिन्दी की केाई पुस्तक 
देखने में नहीं आयी; हमें भो अपना यत्किंचित समय दूसरे 
विषयों में रूगा देने के कारण, इस विषय की रचना को खुविधा 
न हुई । सन्‌ १६१६ ई० में हमने “भारतीय अर्थ शास्त्र! लिखना 
आरम्भ किया । यह सोचा था कि इस पुस्तक के अन्तगंत 
ही भारतीय राजस्व का भी यथेष्ट वर्णत हो जायगा। वह 
पुस्तक बार बार शुरू हुई ओर रुकी; अन्ततः इस वर्ष जब वह 
'पूरी भी हुई तो कई कारणों से हम उसमें इस विषय का सूक्ष्म 
चरिचय ही दे सके | अस्तु, परमात्मा के घतयवाद है कि अइ 


( ६ ) 


हम इस विषय की पृथक पुस्तक की रचना कर सके ओर इसे 
प्रकाशित भी करा सके | अब इस का प्रचार, आर्थिक साहित्य 
ओर आधिक खराज्य के प्रेमियों के उद्योग पर निभर है। क्या 
इस में कमी रहेगी ? क्‍या देश के आथिक उद्धार का प्रयत्न न 
किया ज्ञायगा ? 

इस पुस्तक के विषय में हमें समय समय पर कई मित्रों ने 
बहुत उपयोगी परामश दिया हैं। सब से अधिक सहायता 
थ्रो० प्रोफेसर दया शंकर जी दुबे, एम० ए०, एल० एल० बी० 
लखनऊ, की रही है | श्री० संगम लाल जी अग्नवाल, एम० ए०, 
एुल० एल० बी०, वाइस चान्सलर महिला विद्यापीठ, प्रयाग, 
ने इस पुस्तक की भूमिका लिखने की रूपा की है। श्री० पं० 
बलदेव प्रसाद जी शुक्कु, प्रयाग ने प्रेस सम्बन्धी काय में योग 
दिया है| इन सब महाशयों के हम अत्यन्त रृतज्ञ हें । 


विनीत 


भगवानदास केला 


भूसिका 


हिन्दी में अर्थ शास्र सम्बन्धी पुस्तक वहुत कम हें; जो हैं 
भी उन में से दो एक के छोड़ कर शेष उच्च केाटि की नहीं हैं । 
भारतीय स्थिति पर आधिक दृष्टि से विवेच्त करने वाली 
पुस्तक ते। अंगरेज़ी में भी विशेष नहीं । हप॑ की बात है कि श्री० 
भगवानदास जी केला ने “भारतीय अथं शास्त्र” नामक, हिन्दी 
की एक खासी बड़ी पुस्तक लिखी हैं । उस में राजस्व का भी 
कुछ वर्णन किया गया है। परन्तु ऐसे महत्वपूण विषय का 
स्वतंत्र विवेचन हो ने की बडी आवश्यकता थी । इस लिये आपने 
इस भारतीय राजस्व! पुस्तक की रचना को है। इसे देख कर 
मुझे बहुत आनन्द हुआ है । 
इस्स पुस्तक में पहिले राजस्व सम्बन्धी सिद्धान्तों का 
सरल ओर संक्षित विवेचन करके सारत सरकार के, 
प्रान्तीय सरकारों के तथा स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के 
आय व्यय पर भलो भांति प्रकाश डाला है और अन्त में आथिक 
स्वराज का आदश सामने रखा है । इस पुस्तक के देखने से 
मालूम है। जाता है कि प्रति वष हमारे देश का सैकड़ों करोड़ 
रूपया किस प्रकार खच् हाता है, तथा उसमें क्‍या सुधार हे।ने 
की आवश्यकता है। निस्सन्देह ऐसो पुस्तकों के अवलाकन 
ओर मनन करना प्रत्येक भारत हिलेषी का कर्तव्य है। अर्थ 
शारत्र के शान का भली भांति प्रचार होने पर ही भारतवष की 
आशर्थिरू स्थिति खुधर सकती है। 


( ८ ) 


श्री० केलाजी ने भारतीय शासन! “भारतीय जागृति” 'भार- 
तीय राष्ट्र निर्माण” आंदि कई उपयोगी पुस्तक लिखी हैं । यदि 
हिन्दी संसार ने आप का उत्साह बढ़ाया ते मुझे आशा है कि 
आप अर्थ शास्त्र सम्बन्धी विविध विषयों पर पृथक्‌ पृथक 
रचतायें प्रकाशित कर हिन्दी साहित्य के इस अंग की पूति 
करेंगे । 


संरग़ाभलाल पऋग्वाल 


एुम० एु०, एुलु० एल० बी ० 





सहायक पुस्तक 


थ्री० प्राणनाथ विद्यालंकार राष्ट्रीय आय व्यय शास्त्र 
पं० महाबीर प्रसाद दिपेदी सम्पत्ति शास्त्र 
प्लेह्न पब्लिक फाइनान्स 
ब्री० जी० काले इन्डियन ऐेडमिनिस्ट शत 

2 इल्डियन इकानोमिक्स 
चेस्टेबल पब्लिक फाइनान्स 
लियोनार्ड ए्स्टन एलिमेंट्स आफ इन्डियन 

टेक्‍्सेशन 


सरकारी रिपाट, बजट, और 'सवाथे! "मर्यादा! आदि 
मासिक पत्र, तथा अन्य सामयिक पत्र पत्रिकाये | 


( ६ ) 


भ्रम-निवारक पच 

इस पुस्तक में अड्ुगें का काम बहुत है। प्र॒फ यथा शक्तय 
सावधानी से देखा गया है। किर भी यदि कोई त्रुटि रह 
गयी है। तो विद्वान पाठक उसे सुधार कर पढ़ सकते है। हम 
यहां कुछ खास खास बातों का उद्डेख करते हैं-- 

पृष्ठ ३२ के नीचे से तीसरो पंक्ति में, उपशीषंक का नम्बरं 
“४! को जगह “५' होना चाहिये। 

पृष्ट ३४ की चौथी पंक्ति में 'स्टाम्पः उपशीषक से पहिले 
उसका नम्बर “६? समभना चाहिये । 

पृष्ठ 8१ को सातवीं पंक्ति में 'आयत” की जगह आय! 
होना चाहिये | | 

पृष्ट ४६ की तेरहवों प'क्ति में “का आय में १८-५? की 
जगह, “की आय में १८.७" होना चाहिये । 

पृष्ट ७८ में दसवों ओर ग्यारहवीं प क्तियों के वाक्य दुबारा 
आगये हैँ । इनकी आवश्यकता नहीं । 

पृष्ट ८१ का पहिली पंक्ति में उपशीषक से पहिले उसका 
'नम्बर ६! होना चाहिये। 

पृष्ट ६५ मे नक्शों के खाने में जहाँ ११२१-२२! छपा है, 
जहां “१६२१-२२” सममभना चाहिये । 

पृष्ट १०२ की पहिली पंक्ति में उपशोीषक से पहिले डसका 
नम्बर १? ओर पृष्ट १०६ की पहिली पंक्ति में उपशीषेंक्र से 
पहिले उस का नम्बर '२! होना चाहिये ! 


( १० ) ु 

पृष्ट १०६ की अंतिम प'"्ति की रकम में ५? के अंक को 
जगह “६! होना चाहिये । 

पृष्ठ १२० की अंतिम पक्ति में न्याय आदि की रकप्, 
मदरास की ३२८ है । 

प॒ष्ट १२१ की दूसरी पंक्ति में बिकित्सा ओर स्वास्थ का 
ये।ग “४२१२? की जगह “3१११ होना चाहिये । 

पष्ट १२७ की अतिम पंक्ति में यैग २१३७-५६ को जगह 
१३६-५६ होना चाहिये । 

पृष्द १७३ में पहिली दे रकमों के अंकों में दशमलव का 
बत्रिन्दु नहों छपा, वे क्रमशः १६-६७ और ४-५८ समभनो चाहिये । 

पृष्ट १४४ की बारहवीं प क्ति में अन्तिम शब्द “करोड़” की 
जगह 'लाख” एवं अठारहवों पंक्ति में यैेग ५६५ की ज्ञगह १६२ 
होना चाहिये । 

१५६ पृष्ट की पहिली प'क्ति में 'साधारण मालगुज़ारो, 
के आगे 'में? अक्षर छपने से रह गया । 


१७५ पृष्ट में नकशे में आय पर फीसदी कर ६३ की जगह 
६-३ समभना चाहिये। 

पृष्ट १७५६ में स्वास्थ रक्षा ओर शिक्षा उपशीषकों से पहिले 
उनका नस्वर क्रमशः “२” और “३! होना चाहिये । 

पृष्ठ १६० को अंतिम पंक्ति में खाद! को जगह स्थान? 
होना चाहिये। 

पृष्ठ १६१ की बारहवों और सतरहतवोीं पंक्ति में “निमन्त्रण* 


( ११ ) 


की जगह “नियन्त्रण” ओर चोदहवों पंक्ति में 'पाप!' को जगह 
*साप! होता चाहिये | 

पृष्ट १६६ की सेलवीं पक्ति में ओर सरकारी? की जगह 
गर सरकारी! होता चाहिये । 

पण्ठ २०३ में नकशे के बाद बोर्ड! उपशीषक है । 

पृष्ट २०६की ८वों पंक्ति में १७२२ की जगह १७-२२ समभना 
चाहिये। 

पृष्ठ २०६ की सतरहदों पंक्ति में 'राह” की जगह “राय! आर 
बीसवों पंक्ति भें 'सभा' की जगह परिषद” चाहिये। 

ओर, जहां कही दशमलव का बिन्दु स्पष्ट न हा, वह सम्बन्ध 
जाना जा सकता है । 

पुस्तक का अन्तिम परिच्छेद का विषय “आशधिक स्प्रराज्यः 
हैं अतः २०६, २११५ ओर २१३ पृष्टों के ऊपर 'स्थानीय राजस्व? 
की जगह “आशधिक स्वराज्य”' समभना चाहिये । 


( १२ ) 


विषयानुक्रमणिका 


पहिला परिच्छेद; विषय प्रवेश । 
राजस्य--आर्थिक उन्नति ओर राज्य प्रबन्ध--राज्य के मुख्य 


'काय; देश रक्षा - राज्यके गोण का्यं--फर छा लक्ष मत । पृष्ठ १-६ 


दूसरा परिच्छेद; कर सम्बन्धी नियम ! 
पराकृथन--आइम स्मिथ के नियम-पहला नियम; 
समानतता--समानता ओर स्वार्थ त्याग का सिद्धान्त दूसरा 
नियम; स्पएता ओर निश्चितता-तीखरा नियम; सु विधा-- 
चौथा नियम; मितद्ययिता--कुछ अन्य नियम्। पृष्ठ १२--१८ 


तोसरा परिच्छेद ; करों का विवेचन । 

एकाकी कर--प रोक्ष कर--प्रत्यक्ष करों से लाभ हानि-- 
परास्‍क्त करों से छाभम हानि--भमिश्रित कर पद्धति--करों का 
वर्गोकरण--( १) मालगुजारो--(२) पदाथे। पर कर--विदेशी 
व्यापार पर कर--देशी माल पर कर--नशे के पदाथा पर 
कर--(३) आय कर--(४) जायदाद ओर पू'जी पर कर-- 
(५) पारस्परिक व्यचहा 7, माल ढुलाई ओर आबपाशी आदि 
पर कर--(६) स्टाम्प । पष्ठ १६-३४ 


चौथा परिच्छेद; भारतोय राजस्व व्यवस्था । 


ग्राक्यन-राजस्व नियन्त्रण; भारत मंत्री और इण्डिया कोंसिड 


(६ ₹३ 9) 


--पार्लियामेंट का सम्वन्ध--भारत सरकार ओर प्रान्तीय सर- 
कारों का अधिकार राजस्व विभाग; हिसाब ओर जांच 
केन्द्रीय सरकार ओर प्रान्तीय सरकारों का पारस्परिक सम्बन्ध. 
सुधारों से पहिले की ब्यवस्था--छुधार स्कीम का सिद्धान्त-- 
विविध प्रस्ताव--भारत सरकार के घाटे की पूत्ति मेस्टन कमेटी 
--प्रान्तों का कर लगाने का अधिकार--ऋण लेने का अध्रि- 
कार---अकालरल निवारण--भाग्तीय व्यवस्थापक थिभाग--भार- 
तीय व्यवस्था पक परिषदें--केन्द्रीय विषय--हस्तान्तरित विपय--- 
भारतीय बज्ञठ के नियम--प्रान्तीय बजट के नियम--सुधार और 
को सिलयुक्त भारतमंत्री--हाई कमिश्तर-भावी खुधार कमीशन 
--सिलेक कमेटी--खुचारों की आलोचना--भारत सरकार का 
भारत मंत्री के प्रति उत्तरदायित्व--प्रान्‍्तों का विचार--राज- 
नेतिक शिक्षा की यह पद्धति अच्छी नहों--प्रबन्ध कत्तां, व्यवस्था 
एक परिषदों के प्रति उत्तरदायी हाने चाहिये। पृ" ३५--६८ 
पांचवां परिच्छेद; केन्द्रीय व्यय । 

सरक्रारो हिसाब--सरकारोी आय इडव्यय में, व्यय का 
महत्व--भारत सरकार का व्यय-मद्ठों का ब्योरा ओर 
आलोचना-- ( १) आय प्राप्ति का व्यय--( २ ) रेल--- 
शेलबे फमेटी की रिपोट--किफरायत कमेटों का मत--( ३ ) 
आबपाशी--( ४ ) डाक ओर तार--किफायत कमेटी का मत+-- 
( ५ ) सावजनिक ऋण का सूद--( ६) सिथधिक शाख्रन- 
किफायत कमेटी का मत--(७) मुद्रा, दकखाल, और विनिमय-- 


( १४ ) 


( ८ ) सिविल ।नर्माण काय--( ६ ) विविध--( १० ) सैनिक 
डयय-सैनिक व्यय की वृद्धि-वृद्धि के कारण--किफ्राय त 
कमेटी का मत-सैतिक ख़् घटाने के उपाय--( ११) सिविल 
व्यय, ओर. रेलों में क्रिफायत करने की रकम--प्रान्तों 
के देना लेना-होम चार्जेज््ु-सरकारो खर्च में वद्धि-- 
क्रिफायत कमेटी, सिर्फ साढ़े उन्नीस करोड़ की बचत । 

पृष्ठ ६८-६८ 


छटा परिच्छेद; केन्द्रोय श्राय । 
भारत सरकार की आय--मद्ठों का व्यौरा और आलोचना 
(१) आयात-निर्यात कर--(२) आय कर भोर सुपर टेक्स--(३) 
नमक--(४) अफ्ो म-- (५) अन्य आय-(६) रेल--(9) आबपाशी 
--(८) डाक ओर तार--'&) सूद--(१०) सिविल शाखन--(११) 
मुद्रा, टकसाल, अर विनिमय--( १२ ) सिविल निर्माण काय 
( १३ ) विविध-( १७ ) सेनिक आय--( १५ ) प्रान्तों से 
मिलने वाली आय--सरकारी आय को वृद्धि। पृष्ट ६६--११६ 

सातवां परिच्छेद; प्रान्तोय व्यय । 
प्रान्तों का तुलनात्मक ब्यय--संयुक्त प्रान्त का 
उदाहरण--संयुक्त प्रान्त का अज्ुमानित व्यय--मद्ठों का 
ब्योरा और आलोचना--( १ ) भारत सरकार को देना-- 
( २) शासन व्यवस्था--( ३ ) न्याय विभाग--( ४ ) जेल 
विभाग--( ५ ) पुलिस विभाग--( ६ ) मालगुज़ारी--( ७ ) 
शिक्षा--( ८ ) चिकित्सा ओर स्वास्थ रक्षा-( ६ ) कषि-- 


( १७ ) 


(१० ) उद्योग धन्धे-( ११) जगल विभाग-( १२ ) 
सिविल निर्माण कायं--( १३) आवपाशी--( १४ ) आबकारी, 
स्टास्प, रजिस्टरी आदि--( १५ ) मुद्रा, टक्साल और विनिमय 
( १६ ) स्टेशनरी ओर छापाखाना-अन्य मद्र-व्यवस्थापक 
परिषद्‌ का अधिकार | पृष्ट ११६--१४६ 


खाठवां परिच्छेद, प्रान्तीय झाय । 


प्रान्तों का तलनात्मक व्यय--संयुक्त प्रान्त का उदा- 
हरण--मठ्ठों का ब्योरा और आलोचना--( १ ) आय 
कर-]_ ५ ) मालछगुजारो--] ३ ) आबकारी--( ७ ) 
स्टाम्प--( ५ ) जगछल--( ६ ) रजिस्टरों ( ७ ) रेल--[( < ) 
आबपाशी ( ६ ) सूद--( १० ) न्याय विभाग--( ११ ) जेल-- 
(१५) पुलिस--(१३) शिक्षा -( १४ ) चिकित्सा और सास्थ-- 
( १५ ) कृषि--( १६ ) उद्योग धन्धे--( १७ ) विविध विभाग 
( १८ ) सिविल निर्माण काय--( १६ ) कागज, कलम ओर 
छपाई--(२०) पेन्शन आदि के लिये सहायता --(२१) विविध-- 
कर भार--सरकारी आय, प्रज्ञा पर कर--जनता की आय-- 
जनता की आय से राज्य कर का अनुपात ।  पृष्द १४६-१७६ 


+ ँि (ः 
नवां परिच्छेद; साबजनिक ऋण । 
राज्य का ऋण की आवश्यकना--राज्य का ऋण 


लेने की सुविधा-सावधानी की आवश्यकता--किन 
दशाओं में ऋण लेना बेहतर है ?--भारत का सखाव॑- 


( १६ ) 


जनिक ऋण--भारत पर कम्पनी के युद्धों का भार--कम्पनी के 
कारोबार कहा भार--कम्पनी के पुरपफ्कार का भार-सिपाही 
विद्रोह का भार--पलियामेन्ट का समय--ऋण का व्योरा-सूद 
का हिसाब--आंग्रेस का प्रस्ताव, देश भावी ऋण का उन्षरदाता 
नहीं--क्रद्ण दूर किस प्रकार हो ? पृष्ठ १७३-१६० 


ग्यारहवां परिच्छेद; ञ्ाथिक स्वराज्य । 

स्थानीय कार्यों की विशेषता-स्थानीय ओर अन्य 
गाजस्व में भेद-स्थानीय राज़स्थ का आदश्श-+स्थानीय 
स्वराज संस्थाओं और सरकार का राजस-+--सम्बन्ध-- 
स्थानीय करों का विवेचन -- सारतवप की स्थानीय खराज्य संस्था यें 
-म्यूनिसिपेलटियां और कारपेरेशन--कार्य--आमदनी के 
श्रोत--सरकारी सहायता--संख्या अगेर आय व्यय--आओय व्यय 
की मह्ें “जन संख्या--कर की मात्रा--तोटोफाइड एरिया-- 
बोर्डो का आय व्यय--पोर्ट टुए--स्थानीय राज़ख ओर सुधार 
योजना । पृष्ट १६०-२०८ 


दसवां परिच्छेद, स्थानोय राजस्व । 
हमारी आर्थिक पराघीनता--इस का परिणाम; आर्थिक 
दुदेशा--आर्थिक खराज्य को आवश्यकता-स्वराज्य ओर 
टैबस--हमारी आश्थिक उन्नति । पृष्ट २०८-२१४ 


भारतीय राजस्व 


विषय प्रवेश 


राजरुूव--«राजस्तर का अर्थ राज-धन या राज्य की श्याः 


व्यय है।# भारतीय राजब्व में हमें भारतवर्ष में क्यों हार 
या अन्य प्रककर से प्राप्त होने वालो सरकारों आय, उसघे 
व्यय, सावंजनिक ऋण आदि विपयें का विवेचन करू 
है । यहां राज्य की क्या क्या आवश्यकतायें हैं, ओर कह फिर 
किस प्रकार से घन प्राप्त करके उनकी पूर्ति करता है, यह विष 
करना है । अतः हमें प्रथम यह देखना चाहिये कि राज्य य 
देश की आर्थिक स्थिति ओर उन्नति में कया स्थान है । 
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९ कुछ महाशय राजस्व से विशेषतया आगत्र का ही जभिष्रायः लेते हूँ 
परन्तु हम, इसके विवेचन में आय ओर व्यय दोनों का ही विचार ऋघ९ 
समभरने वाले ग्रन्थकारों से सहमत हैं। लेखक । 


२ भारतीय राज़सर्वर 

आर्थिक उन्नति और राज्य अबन्ध “यदि देश में 
उसचत राज्य प्रबन्ध न हो, हर समय चोर, डाकुओं, छली, 
कपटियों तथा बकूवानों के अत्याचारों का भय हो, तो धन की 
स्त्ला का विश्वास न होने से धन बहुत क्रम उत्पन्न किया जा 
सकेगा, और जो कुछ उत्पन्न भी होगा, उसे शीघ्र ख़च्च कर 
डालने तथा छिपा कर रखने की प्रवृत्षि होगी | वच्नत केा 
थन्‌ की उत्पत्ति के काम में नहोां लगाया जायगा। इच्च 
प्रकार मूलधन अर्थात्‌ पूंजो का हर दम दिवाला निकला 
रहेगा | इस लिए आंधथिक द्वष्टि से देश में राज्य प्रबन्ध की बड़ी 


आवश्यकता है । 


राज्य के सुख्य कार्य; देश रक्षा--राज्य का 
मुख्य काय देश के बाहरी शत्रुओं के हटाना ओर देश में शांति 
अर सुप्रबन्ध रखते हुये जनता को सुख-सम्दद्धि में सहायक 
होना है। इसके लिये राज्य को फौज, पुलिस तथा अन्य कर्मचारी 
रखने हे।ते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शाज्य केवल 
देश की रक्षा के लिये ही फ़ोन नहीं रखता, वरन्‌ संसार के 
अन्य देशों में अपनी मान मर्यादा की वृद्धि के लिये भी रखता 
है । खेद है कि यह प्रवृत्ति बढ़तो ही जाती है। 
प्राचीन काल में कुछ र्म-प्र मी? देशों ने तलवार 
के बल से “धर्म” का प्रचार किया था। अब प्रबल राष्ट 
इस बात का उद्योग कर रहे हैं कि उन्नति-काल के भयंकर 


कर सम्बन्धी नियम १9 
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सम्बन्ध में ही कही है । निर्थात के कच्चे पदार्थों पर कर 
लगाना बहुत लाभकारी होता है, उससे देश के उद्योग धन्धों 
को उत्तेजना मिलती है । 

कर प्रन्य नियम--मि० आडम स्मिथ के नियमें। का 
वर्णन हो चुका। इनके अतिरिछ कुछ अन्य विचारणीय नियम 


ये हे-- 


१--करों की संख्या अधिक होने से उनका भार अपेक्षाकृत 
कम मालूम पड़ता है, यदि अधिक आय प्राप्त करनी हो ते; करों 
की संख्या बढ़ाना उत्तम होगा । तथापि बहुत छोटे छोटे करों का 
लगाया जाना उचित नहीं, उनके वसूल करने में खच्च और 
परिश्रम बढ़ेगा ! किसी एक कर का भार नी इतना अधिक न 
हो कि वह असह्ाय हो चले । 

२--कर निर्धारित करने का सबसे अच्छा ढंग वह है जो 
यथेए्ट छाचदार दी, जो देश की खुख सम्द॒द्धि की वृद्धि के साथ 
करों से होने चाली आय के बढ़ा दे भोर उसके कम होने के 
साथ इसे घटा दे । कर सदेव देश कार की परिस्थिति के अजु- 
सार घटते बढ़ते ओर बदलते रहने चाहिये। 

कर निर्धा रित करने का विषय बड़ा गद्दन है, अतः: इसका 
निश्चय करने से पूव आगे पोछे का भर्ती भांति विचार कर 
लेना चाहिये। जहां तक सम्भव हो, ऐसे कर न लगें जिनसे एक 
ओर ते थेड़ी सी आय द्वोती हो, परन्तु दूसरी ओर परोक्ष 


रूप में सावंजनिक द्वित की बहुत द्वानि दो जाय । 
ब्ु्‌ 


तीसरा फरकेंद रापरिकवेंट/ 


करों का विवेचन 


सकाकी कर ( 5586 (६8% आज़ कल 
लाधारण आदसी भी यह जानते हें कि ऋर कई प्रकार के 
लगते हैं ओर एक ही कर से काम नहों चछे सकता। 
तथापि समय समय पर कुछ महाशय एकाकी कर के पक्ष 
में रहे हें । इसमें कई दोष हें । इससे होने वाली आय खुग- 
मता पूर्वक नहीं बढ़ायी जा सकता । ज्ञिस श्रेणी के पदार्थों या 
जिस प्रकार की आय पर यह कर छगाया जाय, यदि उससे 
यथेण्ठ धन संग्रह न हो ता किसी दूसरो जगह से उसकी पूर्ति 
रूग्ने की सुविधा नहीं होती । इस प्रणाली से उद्योग धघन्धों की 
उन्नति के लिये या मादक पदार्थों का व्यवहार कम करने के 
लिये विविशध् प्रकार के कर नहीं रूगाये जा सकते । दरिद्र आर 
समद्ध जनता से एकाकी कर उचित मात्रा में वसूल नहीं किया 
जा सकता । अस्तु, यह प्रणाली व्यवहार में काना अत्यन्त अखु- 
विधा जनक है। 
आधुनिक राजस्व नीति में यह विचार रखा जाता है कि 


करों का विवेचन १६ 


करों से राज्य को आमदनी ते यथेणएठ हो जावे, परन्तु कर देने 
वालों का करों का भार यथासम्भव कम प्रतीत हो । इस 
विचार से दो प्रकार के कर लगाये जाते हें, (१ ) प्रत्यक्ष 
( 07८०५ ) कर ओर (२ ) परोक्ष ( [7076०६ ) कर । 

प्रत्यक्ष कर--वह कर प्रत्यक्ष कर है, जो उसी आदमी 
से लिया जाता है, जिस पर उसका बोभ डालना अभीष्ट हो । 
यह कर देते समय कर-दाता यह भी भांति जान लेता है कि 
उसने अपनी आय में से इतना रुपया इस रूप में सरकारी काप 
मैं दिया अथवा आय के अमुक अनुपात में सरकार के सहायता 
पहुंचांयो | उदाहरणवत्‌ ज़मीन का लूगान, आय कर, आदि 
गत्यक्ष कर हैं | 

परोक्ष कर-परोक्ष कर उस कर के कहा जाता है 
जिसके उसके चुकाने वाले ओरों पर डाल देते हैं | व्यापारी, 
आयात ओर निर्यात पर जो महसूल देते हैं उसे मार बेचने के 
समय वह अपने ग्राहकों से वसूल कर लेते हें | व्यवहारोपये्गी 
चीज़ों-कपड़े, नमक, शराब, अफीम आदि के कर सभी परोक्ष 
कर हैं। ये कर देते समय लोगों को प्रत्यक्ष कप्ट नहीं होता । 
'परन्तु सरकार केा इन ऊ्रे व्यापार व व्यवसाय के लिये तरह तरह 
के नियम बनाने पड़ते हैं, किस रास्ते से व्यापार का माल जाना 
चाहिए, किस जगह उसे वेचना चाहिए, किस रीति से व्यापार 
होना चाहिए, किस चीज़ के कोन व्यक्ति बनाए, अथवा क्रिस 
आ्यान पर ओर कितनी बना र, इत्यादि । 


२७० भारतोय राजस्व 


प्रत्यक्ष करों से लाभ हानि-:प्रत्यक्ष करों के मुख्य 
लाभ ये हें-- 

१--इनसे प्रत्येक आदमी के। ठीक ठीक मालूम हो जाता 
है कि उसे राज्य के क्‍या देना है। 

२--इन्‍्हें वसूल करने में परोक्ष कर की अपेक्षा अधिक सुग- 
मता तथा मितव्ययिता होती है। 

इन करों से मुख्य हानियां निम्न लिखित हैं-- 

क--कर दाता के ये कर बुरे लगते हैं| 

ख--साधारणतः सब आदमियेों पर ओर विशेषतया गरीबों 
पर प्रत्यक्ष कर लगाना कठिन होता है । 

ग--इन करों से होने चाली आय के घटाने बढ़ाने की 
बहुत गंंजायश नहीं होती । 

घ--यदि ये कर बहुत भारी हों ते। इन से लोगों के, बचत 
करने में, निरुत्सा हित होने की सम्भावना होती है। 

परोक्ष करों से लाभ हानि--परोक्ष करों के मुख्य 
लाभ ये हें-- 

१-कर दाता के यह बहुत कम अखरते हैं। ज़ब तक कि 
ये बहुत ज्यादह न हों । उसे इनका भार मालूम नहीं होता । 

२-देर एक आदमी पर उसकी सामर्थ के अनुसार कर 
लगाये जा सकते हैं । 


करों का विवेचन श्श 
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३--परोक्ष कर ऐसे समय पर लिये जाते है ज्ञो कर-दाता्थों 
को सुविधा जनक हो । 

४--इनसे होने वाली आयके घटाने बढ़ाने की विशेष गैंजा- 
यश होती है और सम्तद्धि काल में जब कि जतता की विधविश्र 
पदार्थों की मांग बढ़ती है, यह आय खयमेव बढ़ जाती है। 

इनसे मुख्य हानियां निम्न लिखित हैं-- 

( क ) परोक्ष करों को वसूछ करने में कठिनाई ओर खच 
बहुत होता है । 

( ख ) कुछ पदार्थों पर कर लगाने से किसी उद्योग धन्धे 
कै नुकसान पहुंचने की सम्भावना रहतो है । 

( ग ) मंहगो होजाने की दशा में करों से प्राप्त होने वाली 
आय में अचातक कमी हो जाने की सम्भावना होतो है । 


( घ ) करों से बचने के लिये लोगों का माल छिपा कर 
ले ज्ञाने का प्रा भन अधिऊर होता है । 


मिश्रित कर पद्धति--आधुनिक राज्यों में प्रत्यक्ष ओर 
परोक्ष करों के सश्ुक्धित मात्रा में मिला कर ही आय प्राप्त की 
जाती है | इस पद्धति से निम्न लिखित लाभ हैं-- 

१--इससे, प्रत्यक्ष करों से होने वालो अधियता कम्म हो 
जाती है । 

२--परोक्ष करों से उद्योग धन्धो का जो हाति हो सहततो 
है, वह इस पद्धति से कम होज़ातो है 


२ भारतीय राजस्व 
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३--इस पद्धति में आय के घटाने बढ़ाने का गंजायश रहती 
है, ओर कर-दाताओं का विशेष असुविधा पहुंचाये बिना, कर 
की दर घटायी ओर बढ़ायी जा सकती है । 


करों का वर्गोकरण--मि० आडम स्मिथ के पहिले 
नियम से मालूम होता है कि उनके विचार से कर, आय में से 
दिया जाता है | इस लिये वह करों का वर्गोकरण आय के 
श्रोतिं--लगान, मज़दूरी और मुनाफे, के अनुसार करते हैं । 
परन्तु यह पर्याप्त नहों है।ठीक ठीक वर्गोकरण ते है भी 
बहुत कठिन, तथापि निम्न लिखित प्रकार से करों के विभक्त 
क्रना विवेचन के लिये खुविधाज़नक होगा-- 


१--मालगुज़ारी । 

२>-पदार्थों पर कर; इन पर कई द्वृष्टियों से विचार 
होता है । 

३-आय कर | 

४--जायदाद और पूंजी पर कर | 


७--पारस्परिक व्यवहार, माल ढठुलाई, आबपाशी आदि 
व्यापारिक कार्यो का कर । 


६--स्टाम्प 


अब इन में से एक पक पर क्रमशः विचार किया 
जाता है । 


करों का विधेचन २३ 
१--मालगुजारी--यह कर सब करों से प्राचीन है । 
राज्य की आय का पहिले यही प्रधान साधन था । व्यव- 
सायिक द्वष्टि से अवनत देशों में भब भी इसका बड़ा महत्व है। 
कहीं कहों ता इस कर की मात्रा ज़मीन की उपज के एक 
निश्चित अनुपात से ली जाती है ओर कहों कहीं वह भूमि के 
क्षेत्रफल के हिसाब से लगायी जाती है। इन में पहली प्रकार 
को आय भूमि की उपज्ञ के अनुसार घटायी बढायी जा सकतो 
है, दूसरी नहों | कभी कभी ऐसा भी किया जाता है कि भिन्न 
भिन्न प्रकार की फसल वाली भूमि पर, क्षेत्र फल के अनुपात से 
कर को दर अरूग अलग निश्चित करदी जाती है। इससे कूपकों 
के स्वाथेत्याग की सम्नानता का मेटा अनुमान हो जाता है। 


भारतवष में सरकार, भूमि से होने चाही आय पर, कर 
उस अनुपात से नहों लगाती, जिससे अन्य आय पर लगाती है । 
यहां वह किसानें से बहुत अधिक मालगुज़ारी वसूल करती है, 
अपने इस काम के जायज्ञ दिखाने के लिये, वह अपने आप के 
यहां की भूमि का मालिक कहती है। परन्तु भूमि का मालिक 
असल में वही समभ्मा जाना चाहिये, जो उस पर चिरकाल से 
खेती करता आया है, जिसने अपने परिश्रम से उसे उप- 
जाऊ बनाया हो या जिघने उसके दाम देकर उसे खरीदा हो। 
सरकार अपनी आवश्यकता के लिये जानता को अन्पान्य आय 
को भांति ज्ञमीन से होने वालो आय पर भी कर लगा ले । अन्य 


२8 भारतीय राजस्व 


देशों में जहां सरकार अपने आप के ज़मीन का मालिक नहीं 
सम्मती, वहाँ ऐसा ही किया जाता है, 
लगान पर लगाया हुआ कर ज़मोत के मालिक पर ही 
पड़ता है, वह इसे किसी ओर पर नहों डाछ सकता । इस कर 
के कारण वह अपनी भूमि से उत्पन्न अन्न आदि पदार्थ का मूल्य 
नहीं बढ़ा सकता, क्येंकि यह चोज़ें तो बाज़ार भाव से 
बिकंगी । * 
इस सम्बन्ध में श्री पं? महावीर प्रसाद जी टिवेदी अपने 
“सम्पत्ति शास्त्र” में लिखते हैं कि “छूगान पर ज्ञों कर लगाया 
आयगा वह हमेशा ज़मीन के मालिक हो के देना पड़ेगा । 
हिन्दुस्तान में प्रायः सारो ज़मीन की मालिक सरकार है और 
ऋर भी सरकार ही रूगाती है । इससे वह अपने ऊपर कर 
छऊगाने से रही | हां, जहां जहां ज़्मीदारी, ताल्‍लुक्रेदारी, या 
इनामदारी, प्रवन्ध है, वहां चहां यदि लगान पर कर लगाया 
जाये तो ज़मीन के मालिकों के ही देना पड़े। यथार्थ में ज्ञो 
लगान सरकार या ज़मींदार के देना पड़ता है वह भी एक 





#पदार्था का भाव अन्ततः ऐसी निक्ृष्ट भूमिके उत्पादन व्यय के अनुसार 
निश्चित होता हे, जिस में खेती करमे से खर्च ओर मज़दूरी आदि ही निक- 
लतो हे, भर कुछ मुनाफा नहीं रहता। उक्त उत्पादन व्यय बाज़ार भाव से 
#म नहीं होगा, क्योंकि यदि ऐसा हो तो उससे भी खराब भूमि में खेती 
होने लगे । उत्पादन व्यय बाजार भाव से अधिक भी नहीं रह सकता, 
क्योंकि नुक्सान उठा कर चिरकाल कौन खेती करेगा? 
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प्रकार का कर ही है । लगान के रूप में कर लेकर ही सरकार 
या ज़मींदार लोग अपनो ज़मीन किसानों के जातने के लिए 
देते हैं । हिन्दुस्तान की प्रज्ञा से यहां की गवनमेंट हर साल 
केाई २७ करोड़ रुपया # कर लगान के नाम से वसूल फरती 
है। यदि यह कर न लगता तो इतना रुपया प्रजा से ओर 


केाई कर छूगा कर वसूछ किया जाता, क्योंकि बिना रुपये के 
श 
गवन मेंट का राज्य प्रबन्ध न चलता |? 


अपने आपके ज़मीन का मालिक कह कर ब्रिटिश सरकार 
भारतवर्ष की मालगुज़ारी के खास तौर से अपनी आमदनी 
समभती है, ओर देश रक्षा का निमित्त बनाकर उसे फोज में 
खर्च करना उचित समप्रकती है। सम्भवतः फौज से इतनो इस 
देशकी रक्षा नहों हेतती जितनी एशिया महाद्वीप में बरतानिया 
की शक्ति की रक्षा होती है । 


२-पदार्थों पर कश---ये कर दो प्रकार के है।ते हैं-- 
( क ) जीवनो पयेगी पदार्थों पर कर 
( ख ) विलासिता के पदार्था पर कर 
जीवनेपयेगी पदार्था पर रूगाए हुए कर उपभोक्ताओं 
पर पड़ते हैं । द्रिद्र से दरिद्र आदमी भी इन करों से बच नहीं 
सकता । इस लिये बहुत से अथे शाख्र-वेत्ताओं की यह राय 
है कि यथा सम्मव यह कर न लगाये जावें | इन से पदार्था का 
मूल्य चढ़ जाता है और निधनों का कष्ट बढ़ जाता है। 





$# अब यह मात्रा बढ़ कर ३६ करोड़ रुपये हे गयी है लेखक-- 


रद भारतीय राजस्व 
बिलासिता के पदार्थं। पर लगे हुए करों में यह बात नहीं 

हेतती । इन पदांथी के खरीदने वाले प्रायः अमीर लेग होते हैं 
जो कर के सुगमता पूचंक सहन कर सकते हैं। कभी कभी 
ऐसा भी होता है कि जब इन पदाथा पर कर अधिक बढ़ जात हें 
तो मध्यश्रेणी के आदमी इन का उपभाग कम कर देते है । इस 
से इन पदार्थों की उत्पत्ति कम है। जाती हे ।ये कर कुछ अंश 
में उपभोक्ताओं पर ओर कुछ अंश में उत्पादंकों पर पड़ते हें । 

विदेशी व्यापार पर कर--विदेशी व्यापार में 
आयात ओर निर्यात दोनों हो प्रकार का माल सम्मिलित है। 
इस पर कर लगाने के दो उद्देश्य है| सकते हैं, (१) कर का 
भार विदेशियें पर पड़े और (२ ) विदेशी माल की आयात घटा 
कर खदेशी उद्योग धधों की उन्नति की जाय। इस दूसरे 
उद्द श के ध्यान में रख कर जो कर निर्धारित किये जाते हैं, वे 
संरक्षण कर कहलाते हैं; ऐसे व्यापार के संरक्षित व्यापार, 
और ऐसी व्यापार नीति केा संरक्षण नीति कहते हैं। इसके 
विपरीत जब विदेशी व्यापार पर कर लगाने से केवल आय प्राप्त 
करना ही अभीष्ट हे! ( विदेशी आयात के। कम करना नहीं ), 
उस व्यापार के मुक्त-द्वार व्यापार कहते हें । 


आयात माल में केवल उन्हों तेयार पदार्थों पर कर लगाना 
विशेष लाभकारी है। सकता है जिसके बनाने के साधव अपने 
यहां मोजूद हों और जिनके तेयार करने में अभी नहों तो कुछ 
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समय पीछे लाभ होने की सम्भावना अवश्य है । इस कर का 
भार साधारणतया अपने ही देश पर पड़ता हैं, तथापि यदि 
बिदेशी माल केाई जोवनेपयेगगी नहीं है और खदेश के कुछ 
अच्छी संख्या के आदमी उसके बिना निर्वाह कर सकते हैं तो 
कर लगने से जब वह माल महगा हागा, तो उसकी मांग एवं 
आयात कम है| ज्ञायगी । ऐसी दशा में आयात माल पर लगे 
हुए कर का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा | उदाहरणवत्‌ भारतवप 
में बहुत सा विदेशी माल ऐसा हो आता है जिसके बिता यहां 
के आदमियों के अपने जीवन निर्वाह में विशेष अखुविधा न 
होगी | ऐसे विदेशी माल पर--सूत, रुई के कपड़े, शक्कर, लेहे 
फोलाद के सामान की आयात पर भारी कर लगना चाहिये 
जिससे वह यहां तेयार किये हुए वेसे सामान से मंहगा पड़े 
ओर इस देश में स्वदेशी को उत्तेजना मिले । 

निर्यात कर विदेशियों पर पड़ते हैँ । ये कर उनहों देशों में 
सफलता पूवक लगाये जा सकते हैं जिनकी उपज की बाहर 
वालों का अत्यन्त आवश्यकता हा | यदि ऐसा न होगा तो कर 
लगने से विदेशी मांग घट जायगी ओर कर का प्रभाव निर्यात 
करने वाले देश पर भी पड़ेगा । भारतवष के रुई ओर जूट आदि 
कच्चे पदार्थों की इंगलेण्ड के कारखाने वालें के अत्यन्त, 
आवश्यकता रहती है, और इन- पदार्थों की नियात पर सफलत। 
पूवक कर लगाया जा सकता हैं। परन्तु अपनी वतंमान राज- 
नेतिक परिस्थिति के कारण भारत सरकार इस सम्बन्ध में 
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अपनी नीति स्थिर करे में स्वतन्त्र नहों है, उसे ब्रिटिश पार्लि 
मेंट की आज्ञा शिरोधाय है, ओर ब्रिटिश पालिमेंट इंगलंड के 
व्यापारियों के हित का लक्ष्य रखती ही है । 

कच्चे पदाथों के अतिरिक्त यहां की खाद्य पदार्थों की निर्यात 
पर भी भारी कर लगाये जाने की आवश्यकता है, जिससे 
उनका यहां ही यथेष्ट उपयेग हो सके | 

देशो माल पर कर--जब केई राज्य संरक्षण नीति 

के पक्ष में न हो ओर भाय के वास्ते किसो विदेशी वस्तु पर कर 
लूगाये तो उसे स्वदेश की भी उस प्रकार की वस्तु पर कर 
छूगाना होता है। भारतत्रष में यहां के सूत ओर कपड़े पर घातक 
कर इसी विचार से शुरू हुआ है। सन्‌ १८६७४ ई० में भारत 
सरकार ने विछायती कपड़ों पर ५ फो सैकठ़ा कर लगाया, 
तो इस के साथ हो देशी खूत पर और देशी मिलों में तैयार 
होने वाले कपड़ों पर भी इतना ही टैक्ल रहूगा दिया । लेंका- 
शायर के व्यापारियों के अलन्तुष्ट होने के कारण सन्‌ १८६६ ई० 
में विदेशी कपड़ों पर महसूल ५) से घटा कर ३॥) सेकड़ा किया 
राया,' तव भारत की मिलों में बने हुए कपड़ों पर भी इतना ही 
कर निधधोरित किया गया । इस समय विलायतो कपड़े पर कर 
बढ़ा हुआ है। भारत के बने कपड़े पर फी सेकड़ा कर साढ़े तीन 
जारो है, यह कर सवंधा अन॒चित है । 

देशी माल पर कर दो प्रकार से लगते हें--(क) उत्पत्ति का 
निरीक्षण करके और ( ख ) उत्पत्ति पर राज्य-पफकाधिकार 
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करके । राज्य का लक्ष्य यह होता है कि कर-भार उपभोक्ताओं 
पर पड़े । वह उपभोक्ताओं की मांग से उनके कर देने की 
शक्ति का अनु मान करता है। 


नशे के पदार्थों पर कर--बहुत से देशों में आन्तरिक 
व्यापार के पदार्थों में से केवल विलासिता के पदार्थों पर ही 
कर लगाया जाता ऐै, जिससे उस कर का भार अमीरों पर ही 
पड़े । बहुधा नैतिक लक्ष्य भी रखा जाता है ओर उन मादक 
अथवा अन्य पदार्थों पर कर रूगाया जाता है जे। जनता के 
स्वास्थ या आचार विचार में वाधक हों । भारतवर्ष में भंग, 
चरस, अफीम, शराब आदि मादक पदार्थों पर कर लगाया 
जाता है, परन्तु उसमें राज्य का उद्दं श्य केवल आयम्पराप्ति हैं, 
अन्यथा प्रजा-हित के लिये तों सरकार का चाहिये कि इन 
पदार्थों के। कम मात्रा में तेयार कराये, उनके बेचने वालों के 
बड़ा सावधानी से छसेंस दे, दुकानें बस्ती से बाहर और बहुत 
थेाड़ी रखे तथा कर भी भारी रूगाये | तब जाकर इनका 
व्यवहार घटने की आशा हो सकती है। यहां मादक पदाथों को 
बयाने या तेयार करने का सरकार को प्रायः एकाधिकार है । 
इनकी विक्रो से जो आय होती है, उसमें से उत्पादक व्यय 
निकालने पर जो शेष रहे, वह सरकारी मुनाफा होता है, ओर 
आय में सम्मिलित द्वोता है । 


३--अआरय कर--ज़मीन से होने वाली आय के खाथा 
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रणतः अन्य आय से पृथक ही माना जांता है । उसका पहिले 
चणन हो चुका है। अन्य आय बिशेषतः मुनाफे या मजदूरों 
( वेतन ) से होती है । आय पर छगा हुआ कर प्रायः प्रत्यक्ष 
द्वोता है । 

मुनाफ़ की आय पर कर लगाने में बड़ी असुविधा यह 
होती है कि यह आय निश्चित नहीं होतो । इस लिये इस कर 
की रकम बदलती रहती चाहिये, परन्तु यह है, कठिन । अतः 
बहुधा ऐसा हो ज्ञाता है कि किसो पर तो यह कर आवश्यकता 
से अधिक लग जाता है ओर किली पर कम्त। यह कर, कर- 
दाता पर ही पड़ता है, परन्तु इस कर के कारण पूंजी को वृद्धि 
में बाधा होती है ओर इस बात का असर मजदूरी पर 
पड़ता है । 

मजदूरी पर लगा हुआ कर मजदूरों के देना होता हैं 
परन्तु कभी कभी वे इस कर के लगने से अपनी मजदूरों बढ़वा 
कर श्न्ततः इसे अपने मालिकों पर डा सकते हैं। इस दशा में 
उसका प्रभाव मुनाफ पर पड़ेगा । 

थाड़ी थाड़ी मजदूरी पाने वालों पर कर लगाने से उसे 
वसूल करने में बड़ी असुविधा होती है । प्रायः यह सिद्धान्त 
माना जाता है कि जितनी आमदनी ज्ञीविका निर्वाद के लिये 
आवश्यक समभी जाय, उस पर कर न लगाया जाय । ब्रिटिश 
भारत में अब दो हज़ार रुपये से कम वापिक आय पर कर नहीं 
लगाया जाता। हां इतनी या इससे अधिक आय होने पर, पूरी 
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आय पर कर लगता हैं, यह नहीं कि ज्ञितनी इससे अधिक हो 
उसी पर लगे । अस्तु, इस प्रकार साधारण मजदूरी (वेतन ) 
पाने वालों पर यह कर लगने का प्रसंग नहीं आता । हां; उन्हें 
खाने पहिनने के बहुत से पदार्थों पर विविध कर देने ही 
पड़ते हें । 

पहिले यह वता चुके हैं कि सब करों की कुछ मात्रा बद्ध- 
मान ऐनी चाहिये, अर्थात्‌ किसी आदमी की आमदनी ज्यें ज्यों 
बढ़तो जाय, उस पर कर की कुछ मात्रा का अनुपात भी बढ़ता 
जाय। प्रथक्‌ पृथक्‌ कर की दरछि से यह वात सबसे अधिक 
आय-कर के सम्बन्ध में निभाई जाती है। इस सम्बन्ध में 
भारतवर्ष का उदाहरण अन्यत्र दिया गया है । 

४--जायदाद ओर पूंजी पर कर-यह कर लगाना 
बहुध्रा बहुत कठिन होता है। स्थिर जायदाद के मूल्य का अनु- 
मांन करने में ते विशेष अस॒ुविधा नदीं होती, परन्तु अस्थिर की 
मालियत का अनुमान करना दुस्तर है। लोग छल कपट से इस 
के कर से बचने के लिए इसे छिपा लेते हैं । इस लिये भूमि और 
मकान के अतिरिक्त यह कर मझ्त्युकर या विराषप्तत-कर के 
स्वरूप में ही लगाया जाता है। जब किसी आदमी को ज्ञायदाद 
उसके मरने पर उसके उत्तराधिकारी के मिलती है ओर उसपर 
कर लगाया जाता हैं, तो उस कर के म्त्यु-कर (/2०8६॥ १५६५) 
या विरासत कर (57८८०५»०॥ ५४५) कहते हैं। यह प्रायः बहुत 
हका और क्रमशः वद्धमान रखा जाता है । यह उन आदमियों पर 
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पड़ता है जो उस जायदाद के अधिकारी नहीं हुए जिन पर कर 
लगाया जाता है, इस लिये यह उन्हें बहुत अखरता नहीं । यह 
कर जिस किसी पर लगाया जाता है, प्रायः उसी के देना होता 
है, वह इसे हटाकर किसी ओर पर नहों लगा सकता । परन्तु 
जब यह कर किसो ऐसी ज्ञायदाद या पंजी पर लगे जो उधार 
दी जासके ते। यह बहुधा ऋण लेने वालों णर पड़ता है। 


यदि पंजी पर भारी कर लगा दिया जाय ते लोगों में संचय 
के प्रति निरुत्साह, अथवा अपनी संचित पंजी के विदेशों में 
लगाने का अनुराग हो सकता है | इससे देश में पूंजी की कमी 
होकर उद्योग धन्धों के धक्का पहुंचेगा | 
सकान-कर- पहले मकानों पर कर उस भूमि के 
साथ हो लगा लिया जाता था, ज्ञिस पर वे होते थे । अब यह 
कर अलग लगाया जाता है। यह बहुधा मकान के मालिक पर न 
पड़ कर उसके किरायेदार पर पड़ता है, क्योंकि मालिक 
किराये के साथ हो प्रत्यक्ष अथवा गोाण रूप से इसे 
वसूल कर लेता है | भारतवपं में इस कर से होने वाली आय 
केन्द्रीय या प्रान्तीय राजस में सम्मिलित नहों होती, वरन 
स्थानीय राजख में गिनी जाती है । 


४-पारस्परिक व्यवहार, माल ढहुलाई और 


श्रावपाशों जादि पर कर--कुछ देशों में रेल, जहाज, 
नहर, ड्राक, तार आदि पारस्परिक व्यवहार, माल दुलाई और 


करों का विवेचन ३३ 
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आवचपाशी आदि के साधने पर राज्य का अधिकार है । यदि इन 
व्यापारिक कार्यों से मुनाफा होता हो, ते यह स्पष्ट हो है कि 
इन कार्यों के संचालन में जितना व्यय होता है, उसकी अपेक्षा 
प्रजा से अधिक घन वसूल किया जाता है। राज्य की यह आय 
भी कर ही समभकनी चाहिये, क्‍्येंकि यह राज्य के कार्यों में खत्ध 
होती है, यदि यह आय न हो, ते राज्य अन्य प्रकार के करों से 
प्रजा से आय प्राप्त करके अपना काय चलाता । 

कुछ आदमी इस कर के बहुत अच्छा समभते है, कारण 
कि यह उन लेोगे पर पड़ता है जो इसे देना सहन कर सकते 
हैं । परन्तु यदि फजूलखर्चों हैतती हो या मुनाफ़ा अधिक रहता 
हो ते। यह कर-भार भी प्रज्ञा का बहुत दुसह्य हो जाता है, ओर 
इससे व्यापार आदि में बाधा हो सकती है । भारतवर्ष में रेलों 
ओर जहाज़ों की कस्पनियां बहुंत पक्षपात करती हैं और यहां 
के कच्चे माल की निर्यात और विदेशी तेयार माल की आयात 
पर अपेक्षाकृत कम महसूल लेकर उन्हें उत्तेजित करती हैं आर 
भारतीय उद्योग घन्धेां के लिये घातक होती हें । 

डाक और तार की आमदनी भी एक कर ही है । डाक 
द्वारा बहुतसे आदमी पुस्तक या अखबार आदि भी मंगाते हैं, इस 
लिये इस प्रकार का कर, शिक्षा ओर साहित्य में वाधक होता 
है । कुछ लेगों का कहना है कि भारतवर्ष में काड़ और लिफाफ 
का मूल्य अन्य देशों की अपेक्षा कम है, परन्तु यहां के जन 
साधारण को आर्थिक स्थिति का विचार करले पर उक्त कथन ध्रम- 

डक 
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पूण सिद्ध हो जाता है। निस्संदेह सरकार ने डाक का महसूल 
वढ़ाकर प्रज्ञा में शिक्षा-प्रचार में बड़ी सकावट डाल दी 
है । इसका चिशेष उल्ले ख आगे प्रतंगानुसार किया जायगा। 

स्टारुप--यह कर दो प्रकार का होता है, (१) अदालूती 
ओर (२) गर अदालती । प्रथम प्रकार में काट फीस या 
अदालतों में पेश होने वाले मुकद्ठमां के कागज़ व दर्वास्तों पर 
लगाये जाने चाडे स्टाम्प की आय सम्मिलित है। दूसरे प्रकार 
में व्यापार व उद्योग धन्धोां सम्बन्धी कागज़ों पर--दस्तावेज्ञ, 
टुंडो, पुर्जे, चक्र, रुपयें को रसोद, आदि पर छगने बाले स्टाम्प 
की आय होती है । 

यह कर प्रायः हल्का ही होता है ओर इसके वसूल करने में 
राज्य के विशेष कठिनाई नहीं होती । भारतवष में मुकदमे 
बाजी का खर्च बेहद बढ़ गया है. इससे न्याय बड़ा मंहगा 
होगया है। फिर भी लेगिंका यह व्यसत कम नहीं हो रहा है । राज्य 
क्ला राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना करके मुकुद्मेवाजी कम 
रब स्याय सस्ता ओर खुझभ करना चाहिये । 

हम करे।के मुख्य मुख्य भेदों का विवेबत कर चुके | आगे हम 
भारतवर्ष में लगने वाले केन्द्रीय ओर प्रात्तीय सरकारें के एवं 
स्थानीय संमख्धाओं द्वारा लगाये हुये विविध करों की आय तथा 
उसके खच्च का विचार करेगें। उससे पूच भारतोय राज़ख की 
व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करन। आवश्यक हैं । 


च्ड 
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प्राक्ूयन--भारतवप विटिश साम्राज्य के अन्तगत एक 
अधीन देश है | इससे साम्राज्य के और विशेषतया 
विटिश द्वीप का बहुत आधिक लाभ है, तथापि भारतवर्ष अपनी 
आय का कोई भाग नज़राने के तोर पर ब्रिटिश सरकार के नहीं 
देता, न ब्रिटिश सरकार ही अपने केाप से भारतवपष के लिये 
नमी कुछ खच्च करती है | परन्तु भारतवर्ष अपने राज़हव की 
ज्यवस्था करने में अधिक्रांश परतन्त्र है । 


राजस्व नियन्च्रण; भारतमन्चोी और इंडिया 
ऑ्सिल-सन १८५८ ई० के ऐक्ट से ईप्ट इंडिया कम्पनो 
ओर बोड़ आफ कन्ट्रोल हटा दिया गया और उनका भारतीय 
शासन सम्बन्धी उत्तरदायित्व एक राज़मन्त्री को सोंप दिया 
जया जो।ब्रिटिश पालिपेंट का सदस्य हो, ओर इस लिये।पा छिया- 
येंट के नियन्त्रण में रहे | हस राजमन्त्री को भारतमन्त्री, इसक्ते 
कायोलय के इंडिया आफिस, और इस की सभा के इंडया 
क्ोसिल कहते हैं । 
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उक्त ऐक्ट से ऐसा नियम किया हुआ है कि भारतवष 
को सब आयका उपयेग केवल भारतसरकार के ही कार्यों के. 
लिये, और इंडया कोंसिल के बहुमत से ही, किया ज्ायगा ६ 
इंडया कोंखिल में अब ८ से १९ तक सदस्य रहते हैं और उसका 
अधिवेशन प्रतिमास एक बार होता है, जिसका सभापति 
भारतमन्त्री या उनका नियुक्त किया हुआ, केाई कोंसिल का 
सदस्य होता है । 


इस फोंसिल के बहुमत बिना भारतमन्त्री (१) भारतवर्ष 
की आमदनी खरे नहों कर सकते, ( २) ऋण या ठेका नहीं 
दे सकते ओर ( ३ ) किसी महत्वपूर्ण पर पर किसी कर्मचारी: 
की नियुक्ति नहीं कर सकते । 

कोंसिल का काय कई एक विभागों में विभक्त है ओर प्रत्येक 
विभाग सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने के लिये ७, ५ सदस्ये! 
की एक समिति रहती है। इस प्रकार राजस्व विभाग के लिये 
एक राजस्व समिति नियत है । नियम के अनुसार, यह समिति 
भारतीय राजस्व सम्बन्धी सर्वोच्च संस्था है । 

कॉोंसिल में दो सदस्य ऐसे होते हें जो राज़ख सम्बन्धो शान 
के व स्ते ही लिये जाते हैं । ये सदस्य प्राय; लन्दन के सराफे से 
व्यक्तिगत सम्बन्ध रखते हें। इस लिये कॉसिल पर, ओर 
कोसिल द्वारा भारतीय राजसख पर लन्दन के सराफे का प्रभाव 
पडता है । 
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इंगलेण्डके मन्त्री मण्डल के सदस्य होने के कारण भारतमन्त्री 
की नियुक्ति भोर वरखास्तगो वहां के अन्य राज-भमन्त्रियों के 
साथ लगी हुई है। 


पालियामेंट का सम्बन्ध--भारतमन्त्रोी भारतीय 
विपयें में जो अधिकार रखता है, बह पालियामेण्ट के नाम से 
रखता है ओर अपने सब कामों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी 
है । वह उसके सन्मुख प्रतिवर्ष मई महीने की दूसरी से पन्‍्द्रहवों 
तारीख तक भारतवप के आय व्यय का हिसाब पेश करता है 
ओर इस बात की सविस्तर रिपोट देता है कि गत वर्ष भारत 
के विविध प्रान्तों ने कितनी नेतिक या भोतिक उन्नति की है 
तथा उनकी क्‍या दशा है । 


हिसाब की देख भाल के लिये हाउस आफ केामन्स की 
एक समिति बनती है । इस अवसर पर कभी कमभो भारतबप 
की राजनैतिक या आर्थिक स्थिति की विवेचना हेती है, आर 
जो नीति काम में लाई गई हो अथबा राई जाने वालो हो, 
खतलाई जातो है| ज्ञो महाशय भारतीय विषयें में अनुराग 
रखते हैं, वे सरकार के कामों की आलोचना करते हैं ओर 
खुधारों की मांग पेश करते हैं । इले बतट की बहस कहते हैं । 
कमेटी का प्रस्ताव केवछ रोति पालन के लिये होता है और 
चहुधा तमाम कारवाई शुरूसे आख़िर तक बड़ी निरस 
रहती है । 
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भारत मन्त्री की कॉसिल के हिसाब की जांच एक निरी- 
श्षक द्वारा की जाती है, जो अपने सहकारियोां सहित भारतवष 
की आय से वेतन पाता है | 


वास्तविक आक्रमण-निवारण या आकस्मिक आवश्यकता 
के अतिरिक्त पालियामेण्ट की आज्ञा बिना भारतवर्ष की 
आय, भारतवप की सीमा से बाहर के सैनिक कार्यों में नहीं 
लगाई जा सकती । परन्तु जेसा कि सैनिक व्यय के प्रसंग में 
कहा जायगा, पालियामेण्ट को आज्ञा मिलने में विशेष बाधा 
नहों हेती । गत ये।रपीय महायुद्ध में भारत से जो सेना इच्डूलेण्ड 
की सहायताके लिये गयी थी, उसका खच्च मारतवप की आय से 
दिये जाने के लिये पालियामेण्ट ने स्वीकृति दी थी । इसी प्रकार 
युद्ध-ऋण में भारतवष का १५५० करे।ड रुपये का दान पालिया- 
मेण्ट से खीकार हुआ था| 


भारत सरकार झोर प्र/न्तोय सरकारों का 


ब्रधिकार--नियम से तो भारतीय राजस्व पर भारतमन्त्री 
ओर उसकी कोंसिल का पूर्ण अधिकार है पर व्यवहार में 
भारत सरकार के। अपनी समझ के अनुसार कुछ कार्य करने 
का अधिकार है । वह निर्धारित सीमा में नया खर्च ओर अल्प 
महत्व के नवीन पदों की स॒ष्टि कर सकती है | प्रात्तीय सरकारों 
के राजस्व सम्बन्धी अधिकार बहुत कम है ओर भारत सरकार 
से समय समय पर भिन्न भिन्न निश्चयों के अनुसार, दिये हुये 


बन 
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हैं | स्युनिसिपैलणटियों ओर स्थानीय बोर्डों के राजस्व सम्बन्धी 
अधिकार, भारतीय व्यवस्थापक विभाग से मिले हैं । 
राजस्व विभाग; हिसाब झोर जाॉच--भारतोय 

राजस विभाग का प्रधान भाएत सरकार का राज़ख-सदस्य 
हे।तता है । यह विभाग भारत-सरकार का वज्ञट चनाना ओर 
प्रात्तीय सरकारों के आय व्यय का निरीक्षण करता हैं। यही 
सरकारी अफसरों का वेतन उनकी छुट्टी, पेन्शन, भत्ता ऑर 
पुरुष्ार आदि विषयों से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों पर घिचार 
करवा है । ओर मुद्रा ओर टक घाल का प्रबन्ध करता है । इसकी 
एक शाखा सनिक व्यय की व्यवस्था करती है । 

हिसाब विभाग, समस्त देगा का मुल्की हिसाब रखता हे । 
इसका प्रधान, 'कंटोलर ओर आडोटर-जनरल' हाता है। प्रान्तीय 
सरकारों का हिसाव प्रान्तीय अकाउंटट जनरल रखते हें । हर 
एक ज़िले के प्रधान स्थान में कोष रहता है, इसमें सरकारी आय 
एकत्र हाती है और ओर इससे स्थानीय खच की रकम दी 
जाती है। कंटोलर ओर आडीटर-जनरल का स्टाफ इन केापो 
का निरीक्षण कर ता है । 


केन्द्रीय सरकार झोर प्रान्तोय सरकारों का 
पारस्परिक सम्बन्ध #०-सन्‌ १८३३ ई० तक बम्बई, मद- 





लेख रू की भारतीय शासन?” से । 
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रास ओर बंगाल के तीनों महा प्रान्तों में पृथझ्‌ पृथक्‌ हिसाव 
रहता था । उस घषं॑ के ऐेक से गवनंर जनरल के समस्त 
देश के हिसाब के नियंत्रण का अधिकार मिल गया । सन्‌ १८५७ 
० के उपद्रव के पश्चात्‌ प्रितव्ययिता की अत्यन्त आवश्यकता 
अनुभव होने लगी ओर विलसन साहब बड़े काट की कौंसिल 
के प्रथम राजस्व सदस्य बनाये गये । सन १८७१ ई० तक अकेले 
भारत सरकार के ही घन-प्रबंध के सब अधिकार रहे; जितना 
रुपया उचित समभती, वह प्रान्तीय सरकारों के खच्र करने के 
लिये देती । इस स्थिति में प्रांतीय सरकार आय वसूल करने के 
काम में कुछ विशेष उत्साह न लेती थीं, वे भारत सरकार के 
केवल एज़न्ट की भाँति थीं जिन पर काई उत्तरदायित्व न था, 
जितना उन्हें मिलने की आशा होती, उससे अधिक वे भारत 
सरकार से मांगतीं, ओर जैे। कुछ हाथ रूगता, सब खच कर 
डालती थीं । 

सन्‌ १८७१ ६० में लाड मेओ ने प्रान्तीय सरकारों में उत्तर- 
दायित्व का भाव उत्पन्न कर उक्त स्थिति सुधारने की चेष्टा की । 
उसने पुलिस, शिक्षा, जेल, सड़क, पबलिक मकानात और औप- 
चालय आदिके काय प्रान्तीय सरकारों के छुपुदं किये, और इनके 
सर्च के लिये इन विभागांकी आय तथा कुछ ओर सालाना रकम 
एन्हें दी ज्ञाने लडगी । इस आय को प्रान्तीय सरकार अपनी इच्छा- 
उसार ख़च कर सकतो थीं अगर किसी साल कुछ बचत होती 
का वह उन्हें आगापी वष व्यय करने व लिए मिल ज्ञाती । 
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लाड लिटन के समय फिर कुछ सुधार हुए । कई प्रान्तों में 
लगान, शासन ओर न्याय विभाग का ख़् भी प्रांतीय सरकारों 
के सोंपा गया । इनके लिए उन्हें कई प्रकार की आमदनी दे दी 


गयी | यह बंदोबस्त हर पांचवे साल बदलता था । पीछे प्रांतीय 
सरकारों के यह भी संतेषप्रद न हुआ | 


सन्‌ १८८२ ई० में बड़े २ प्रान्तों के खाथ पुनः नया बंदोबस्त 
हुआ । अफीम, नमक, आयात-नियांत-कर की आयत भारत सर- 
कार के लिए रही | जंगल, आबकारी और स्टाम्प की आमदनी 
भारतीय तथा प्रांतीय सरकारों में बराबर २ बंटने लगी । शेष 
मद्दों की आमदनी प्रांतीय सरकारों के सुपुर्द कर दी गई । 
ग्रांतीय सरकारों का खच इतनी आमदनी से भी अधिक होने 
के कारण भारत सरकार उन्हें उनकी मालगुज़ारी को आय का 
कुछ निर्धारित हिस्सा देती थी | इस प्रणाली में भी दूषण प्रतीत 
हुए, हर पांचवें खप देने सरकारों में नेक फॉक होती थी । 

सन्‌ १६०४ ई० में प्रांतीय सरकारों की आय निश्चित कर दी 
गई भोर यह प्रबन्ध क्रिया गया कि अत्यन्त आवश्यकता के 
अतिरिक्त इसमें कोई परिवतंन न हो । 

सुधारों से पहले को व्यवस्था-सन्‌ १६११ ई० में 
इस प्रबंध में परिवर्तन किया गया । अफ्रीम, नप्तक, आयात 
मियांत कर, देशी राज्यों के नज॒राने, डाक, तार, रेल, टकसाल 
भोर सनिक कार्यों की सब आय भारत सरकार के पास रहने 
लगी, जो इन विभागों के ख़च, होम चार्जेज ( विछायतो खर्च ) 
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तथा भारत के सावंजनिक ऋण के सूद्‌ की उत्तरदात्‌ है। अन्य 
विभागों की आय व्यय भारत सरकार ओर प्रांतीय सरकारों में 
बटने अथवा पूर्णतः प्रांतीय रहने का नियम होगया । प्रांतीय 
सरकारों की आमदनी का दे तिहाई भाग प्रालज़ारी आबकारी 
ओर इनकमटैक्स की आय से वसूछ होता था। इन तीनों 
विभागों का प्रबन्ध दोने सरकारों के अधीन होगया। 

भारत सरकार का जब कुछ बचत होती थी ते वह उसे 
प्रा्तीय सरकारों के बांट देती थी परंतु प्रान्तीय सरकार उसे 
भारत सरकार की इृच्छानुसार ही खच कर सक्रती थी | उन्हें 
भारत सरकार के पास कुछ जमा रखना पडता था, घाटा पड़ने 
पर इसी जमा में से उन्हें रुपया दिया जाता था ओर यदि कुछ 
बचत होती थी ते घह इसी जमा में शामिल करदी जाती थी । 
उन्हें कज्ञ लेने या नया टैक्स छगाने का अधिकार नहीं था । 
सरकारो आमदनी का सब रुपया प्रान्तीय सरकारों के हस्ते 
वसूल होकर भारत सरकार के पास भेज्ञ दिया ज्ञाता था । 
आय व्यय निर्धारित करने का अधिकार भारत सरकार के ही 
था। इस प्रकार प्रान्तीय सरकार राजस के विपय में नितानन्‍्त 
परमुखापेक्षी थों। अब यह बताते हैं कि सुधारों से इस व्यवस्था 
में कया अन्तर हुआ । 

सुधार स्कोम का सिद्धान्त-खझुधार स्मीम के रच- 


यिताओं ने यह सिद्धान्त-स्थिर किया कि यदि प्रान्तीय स्वराज्य 
के कुछ अर्थ हैं। ते प्रान्तीय उन्नति भारत सरकार पर दी 


चूक: 
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निर्भर न रहनी चाहिये। भारत सरकार के सम्बन्ध से प्रान्तीय 
सरकार का जो प्रवन्ध करने में वयय करना पड़ता है, उसका एक 
पक्का अन्दाज्ञ किया ज्ञाय | फिर जिन मद्दों की आमदनी से यह 
खच चल जाय वे भारत सरकार के अधीन कर दी जांय। 
बाकी जितनी आमदनी बचे वह धरान्‍तीय सरकारों के हाथमें रहे 
ओर प्रान्तीय उन्नति का काम बढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी उन्हीं 
पर रहे | निदान भारत सरकार ओऔर प्रान्तीय सरकारें की 
आय एवं व्यय की मद्द बिबकुल पृथक पृथक्‌ हों । 

विविध प्रस्ताव-ब्रिटिश पार्लियामेण्ट की संयुक्त कमेटी 
ने रिपोर्ट की, कि इस समय जे। मद्द सब या कुछ प्रांतों में भाग- 
युक्त हैं वे ये हैं--मालगुज़ारी, स्टाम्प, इनकम टेक्स ओर आब- 
पाशी । उसने प्रस्ताव किये-- 


(१ ) स्टाम्पब की आमदनी जनरल (,तिज्ारती ) और 
जुडीशरू ( अदालती ) की स्पष्टांकित उप-शार्राओं में आजानी 
चाहिये; जनरल आमदनी भारत सरकार की, और जुडीशल 
प्रांतीय सरकारों की होनी चाहिये। इस प्रबन्ध से तिज्ञारती 
ह्टास्प सब प्रांन्तों में एकसो होंगे ओर दर की कोई गड़बड़ न 
होगी । प्रान्तीय सरकारों के अदालत की कोर्ट फीस के 


स्टाम्पों के सम्बन्ध में पूरा अधिकार होगा ओर इस तरह अपनी 


आमदनो बढ़ाने का उन्हें ओर एक साधन मिल जायगा। 


(२) आबकारी आय बम्बई, बंगाल ओर आसाम में 
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प्रांतीय सरकारों के हाथ में है। सब प्रान्तों में ही ऐसा करने में 
केाई कठिताई नहीं है । 


(३ ) ज़मीन की मालमुज्ञारी इस समय सब से बड़ी आम- 
दूनी है।# इसकी वसूली का देहातें के शासन पूब॑ंध से इतना 
घनिए सम्बन्ध है कि इस पर प्रांतीय सरकारों का ही पुरा अधि- 
कार होना अत्यन्त आवश्यक है । 

( ४ ) अकाल सम्वन्धों ख़्च ओर आबपाशी के बढ़े २ कार्मी 
का खर्च ज़मीन की आमदनी से निकट सम्बन्ध रखता है | इस 
लिये जब ज़मीन की आमदनी प्रांतीय हो जायगी ते ये विषय 


भो पांतोय खरकारों के अधीन होने चाहिये । 
( ५ ) इनकम टैक्स की आय भारत सरकार के अधोन 


2 ने पक ले पक न नल 

& ब्रिटिश भारत में तीन तरह का बन्दोव्रस्त हे--( ३ ) स्थायी पृब॑ध; 
बंगाल में, बिहार के ५/६ भाग में, एवं आधाम के आठवें आर संयुक्त पांत के 
दसवें भाग में । ( २ ) ज़मोंदारी या ग्राम्प्र पृथन्ध; संयुक्त पूंत में ३० वर्ष 
ओर पंजाब तथा मध्य पांत में २० वर्ष के लिये मालयुज़ारी निश्चित कर दी 
जात। हे | गांव वाले प्िलकर इसे चुकाने के लिये उत्तरदायी हांते हैं । 
(३) रय्यतवारी पूबंध; बम्बई, सिंघ, मद्रास, आसाम व बसों में एवं बिहार 
के कुछ भाग में । इन स्थानों में सरकर सीधे काश्तकारों से सम्बन्ध रखती 
है । बम्बई, मदरास में ३० वर्ष में तथा अन्य पून्‍न्‍तें में जढ़यो २ बन्दोवस्त 
होता है । नये बन्दोवन्त में पथ. हर जगह सरकारी मालगुजारी का भार बढ़ 
जाता है । 
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रहे क्येंकि भिन्न २ पांतों में पृथक्‌ २ दरों के दोने से बड़ा गड़- 
बड़ मच जायगा । पुनः यदि किसी बड़ी केाठी की शाखायें 
भिन्न २ पांतों में हों ओर मुख्य कार्यालय किसी बड़े नगर में 
हो तो यह ज़रूरी नहों है कि जिस पांत से उस केाठी पर आय- 
कर लगेगा, उसी पांत से उसे आमदनी मिलती हो । 

सारांश यह है कि जमोन की आमदनी, आबपाशी, आबः 
कारी, अदालती स्टाम्प की आमदनी पांतीय आय हो । ह्टाम्प 
से होने घाली साधारण ( व्यापारिक आदि ) आमदनी तथा 
इनकम टेक्स आदि की आमदनी भारत सरकार की आय रहे । 
ऐसी केई मद्द न रहे जिस में भारत सरकार ओर किसी 
पांतोीय सरकार, दोने| का भाग हो । 


भारत सरकार के घाटे की पृति--भाय के सब 
साधन पथक्‌ पृथक्‌ हो जाने पर भारत सरकार के आयदव्यय के 
अनुमान में आमदनी की कमी होना खाभाविक था। इसकी 
पू्ि के लिये यह तजुत्रीज की गयी कि प्ान्तीय सरकार 
भारत सरकार के भिन्न २ मद्दों का भाग देने के बदले अपनी 
बढ़ती हुई कुल आय में से एक निर्धारित हिस्सा दे । 


सब भाग-युक्त विषय उठा देने पर सन्‌ १६१७--१८ ई० 
में सब पांतों की आमदनी का अनुमान रूगा कर तथा उसमें 
से उनका खर्च तथा अकाल सम्बन्धी व्यय निकाल कर 
देखा गया तो ।माल्म हुआ कि उस वर्ष सब पांतों. 
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को बचत की रकम १७६७ लाख रुपये थी और भारत 
सरकार के चिट्र में १३६३ लाख रुपये की कमी होती थी । 
इस आधार पर यह प्रस्ताव किया गया कि प्रान्तों की वचत 
में से ८9फ्लरी सदो रूपया भारत सरकार के दे दिया जावे, आगे 
इस अलुपात में आवश्यकतानुसार परिवतन होता रहे। 


मेस्टन कमेटी--पार्लियामेण्ट ने इस बिपय की नीति 
झहराने में परामश देने के लिये एक कमेटी नियुक्त की जो अपने 
सभापति में नाम से मेस्टन कमेटी कहलझायो। इस कमेटो ने 
साधारण स्टाम्प से होने चाली आय प्रान्तीय सरकारों के लिये 
रखी जाने की सिफारिश की ओर अन्य बातें खुधार स्क्रोम के 
अनुसार रहने दों। इस प्रकार हिसाब लगाने से मालूम हुआ 
कि भारत सरकार को सन्‌ १६२१--२२ ई० में दस करोड़ रुपये 
का घाटा रहता है। प्रान्तों को आय में कुछ १८--७ करोड़ की 
अद्धि का अनुमान हुआ । इस वृद्धि में भिन्न भिन्न प्रान्तों का 
जो हिस्सा रहा, उसके आधार पर उस उस प्रान्त की ओर से 
भारत सरकार के दी जाने वाली रकम का परिमाण निश्चय 
किया गया | अवनत प्रान्तों के साथ कुछ रियायत की गई । 
इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि सन्‌ १६२१--२१२ ई० में भिन्न २ 
प्रान्‍्त भारत सरकार को निम्नलिखित रकम प्रदान करे । 


ज्कमब्स, 
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बम्व डर ( ५ 7 । 
बदल ६3३ का 
संयुक्त प्रान्त २४०. ४ 
जय १५ हे 2 
च्मा ६७ ५ श 
बिहार उड़ीसा के द; "५ 


मध्ययान्त ओर बरार २२ १ ही 


आसाम २५ ५; कर 








येग ६८३ लाख रूपये 


यह रकम प्रान्तों को उस वष की आधिक स्थिति के अनुकूल 
थी और ऐसी नहीं थी जो प्रतिवष के लिये ठहराना उचित 
होता इस लिये कमेटी ने ऐसी रकम का हिसाब लगाया जो 
अन्ततः भिन्न भिन्न प्रान्तों के लिये स्थायो रूपसे ठहरा दी जाय । 
उसके विचार से ऐसी रकम देने के लिये प्रांतों की स्थिति प्रथम 
वष से छः वर्ष के समय में, छः वाषिक मज़िलों के पश्चात्‌ , 
अनुकूल होगी। अस्तु, सन्‌ १६२१--२२ ई० ओर इस बष के 
बद्द प्रत्येक प्रान्त से भारत सरकार को दी जाने वाली रकम 
का फो सेकड़े हिसाब इस प्रकार नियत किया गया है-- 
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मेस्टन कमेटी का निश्चय नियम में समाविष्ट हो गया है । 
कोन्सिल युक्त गवनर जनरल चाहें तो किसी वर्ष प्रान्तों से 
६८३ लाख रुपये से कम रकम ले सकते हैं। विशेष आवश्यकता 
होने पर भारत मन्‍्त्री की स्वीकृत के उपरान्त प्रॉन्‍्तों से अधिक 
रकम लो जा सकती है । 
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अर 5 


पानतों को कर लगाने को श्रचधिकार--छुघार ऐक 


से प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों को यह अधिकार है कि गवरना 
जनरल की पूर्व स्वीकृति बिना प्रान्तीय सरकार के लिये निम्त- 
लिखित प्रकार के कर लगाने का कानून वना सकें-- 


(१ ) ऐसी ज़मीन पर, जो खेती के अतिरिक्त अन्य किसी 
काम में आती हो । 


(२) वारिस पर, अथवा संयुक्त परिवार के किसी 
अधिकारी पर। 


(३) कानन से अनुमोदित किसी ज्ुएण पर । 
(४ ) विज्ञापनों पर । 

( ५) मनोरजञ्जन ( खेल तमाशों ) पर । 

(६ ) रज़िस्टरी की फीस । 

( 9 ) किसी खास विलास-सामग्री पर । 


( ८ ) स्टाम्प का ऐसा कर जो भारतीय व्यवस्थापक सभा 
ने न लगाया हो । 


ऋण लेने का श्धिका र--प्रान्तीय सरकारों को अब 
ऋण लेने का अधिकार है। उन्हें ऋण लेना तो भारत सरकार दे; 
द्वी द्वारा पड़ता है, परन्तु भारत सरकार से ऋण की दर, समप 
आर पद्धति खीकार हो जाने पर अब बे बाज़ार में निम्नलिखित 
हालतों में ऋण ले सकती हें-- 
४ 
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बज ली ऑीओड कि 


(१ ) यदि भारत सरकार प्रान्तीय सरकार को आवश्यक 
रुपया पक साल में ऋण न दे सके । 

(२) यदि प्रान्तीय सरकार भारत सरकार को यह संतोष 
दिला दे कि किसी विशेष काय के लिये उसे भारत सरकार की 
अपेक्षा अधिक ओर सहन में रुपया उधार मिरू सकता है । 

प्रान्तीय सरकार ऋण का रुपया केचछ निम्नलिखित 
कार्यों में ही व्यय कर सकती हैं-- 

( १ ) अकाल सम्बन्धी कार्यों में, 

(२) प्रान्तीय ऋण का हिसाब ठीक करने में, आर 

(३ ) ऐसे बड़े कार्यों के लिये, जिनसे स्थायी रूप से अच्छी 
आमदनी हो | 


प्रकाल निवारण--यह कार्य पहले भारत सग्कार पर 
था, अब प्रान्तीय सरकारों पर रखा गया है। खुधार-स्कीम में 
ग्रह प्रस्ताव था कि प्रत्येक प्रान्त में इससे पहले जिस तरह के 
अकाल पड़े हों, उनके ओसत-हिसाव से आगे के लिये प्रति बष 
कुछ रकम अलग निकाल कर रख देनी चाहिये। अब भिन्न २ 
प्रान्तों की अकाल निवारणा्थ इस हिसाब से रकमें रखनी 
होती हैं-- 
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यह रकमें उस मरम्मत या इमारत के काम में लगाती होता 
हैं, जिनसे अकाल से रक्षा हो या दुभिन्न, पी डित आदमियों की 
खहायता हो । यदि इन कामों की आवश्यकता न हो तो यह 
रकम इसी महद्द के छिये भारत सरकार के पास जमा कराई 
जाती है, जो इस पर सूद देती है। आवश्यकता होने पर 
थान्तीय सरकोौरों को इस फण्ड में उक्त कामों के लिये, अथवा 
किसानों को ऋण देने के लिये रुपया मिल सकता है । 
भारतीय ठ्यवस्थापक विभाग--भारतीय राजस्व: 
सम्बदन्धों सुधारों के विवेचन में यह भी ज्ञान लेना आवश्यक है 
किभारतीय और प्रान्तीय व्यवस्थापक विभागों का संगठन 
किस प्रकार है । इस विपय का सविस्तर वणन हमारो भारतीय 
शासन में किया गया है । संक्षेप में यह कहना पर्याघ होगा कि 


पर भारतीय राज़स् 


गवर्नर जनरल के अतिरिक्त, भारतीय व्यवस्थापक विभाग के 
दो भाग हैं-- 

(१) राज्य-परिषद, अर्थात्‌ कोंसिल-आफ-स्टेट । 

(२) व्यवस्थापक सभा, अर्थात्‌ लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली । 

राज्य-परिषद में ६० सदस्य होते हैं, जिनमें से ३३ निर्वाचित 
और २७ नामक्द होते हें। व्यवस्थापक सभा में सदस्यों की 
संख्या १४० निश्चित की गई है, जिनमें से ४० नामज़द हो। इस्त 
समय इस सभा में १०३ निर्वाचित और ४१ नामज़द, कुल १४४ 
सदस्य हैं । सिवाय कुछ खास हालतों के, कोई कानून अब पास 
हुआ नहीं समझा जाता, जब तक दीलों सभाये उसे मूल रूप 
में अथवा कुछ संशोधनों सहित स्वीकार न करलें। 

प्रान्तीय वस्थापक परिषद्‌--अच प्रत्येक बड़े प्रान्त 

में एक एक व्यवस्थापक परिषद हैं। किसी परिषद में २० फी 
सदो से अधिक सरकारी सदस्य नहों, ओर ७० फी सदी से कम 
निर्वाचित नहीं है । वतमान संगठन इस प्रकार है-- 
जाप का ३ कल न सन 


बरार 


मध्य प्रानच्त 








निवादचित | ६८ | ८६ 





नामज़द | २६ २०५ 
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केन्द्रीय विषय--देश की समुचित उन्नति के लिये यह 

आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार यथा सम्भव कम विषय 
अपने अधीन रख कर शेष सब के संचालन का अधिकार 
ईनिम्नस्थ संस्थाओं के देदे । केन्द्रीय सरकार विशेषतया 
नीति निर्धारित करे और प्रान्तीय या स्थानीय संस्थाओं को 
विविध कायों में आर्थिक सहायता देकर उनका केवल निरीक्षण 
करती रहे । परन्तु भारतवर्ष में सरकार ने अधिकारों को बहुत 
ही केन्द्रीभूत कर रखा है । 

खुधार ऐक से थोड़े से विषय प्रान्तीय कर दिये गये है 
पफिर थो केन्द्रीय सरकार के अधोन बहुत हैं। कुछ मुख्य मुख्य 
केन्द्रीय विषय तिम्तलिखित हैं-- 

१--खम्नाटू को भारतवर्ष सम्बन्धों सामुद्विक, सेनिक तथा 
हवाई शक्ति, भारतोय सामुद्रिक बेड़ा, ओर वालेटियर । 

२--विदेशों, तथा देसो रियासतों से सम्बन्ध | 

३-ब्रिटिश भारत के, आठ बड़े प्रान्तों को छोड़ कर, अन्य 
धाग। 

४--आमदो रक्त, रेल, सनिक पुझ, ओर आन्तरिक्त जल 
भाग । 

५--जहाज, ओर सप्ुद्र में रोशनी के मीनार । 

६-चबन्द्रगाह, छूब के रोग के समय समुद्र तट पर ज्ञाने 
की आज्ञा, अ;र सनिक अस्पताल । 

$-डाक, तार ओर टेलीफोन । 
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८--भारतीय आय, जिसमें आयात नियोत कर, आय कर, 
नमक आदि की मदद सम्मिलित हैं। 

६--सिक्का तथा नोट । 

१०--भारत का साबंजनिक ऋण । 

११--सेविड्ड बेड । 

१२-- दीवानी और फोजदारी कानून । 

१३-व्यापार तथा बैड का काम, और व्यापारिक कम्पनियां 
या समितियां । 

१४७--अफीम आदि पदार्थों की पेदाचार तथा खपत का 
नियन्त्रण । 

१५--मिद्दी का तेल आर स्फोटक पदार्थों का नियन्त्रण ॥ 

१६--भूमि की माप । 

१६--अधिकांश खनिज्ञ-उन्नति का काम । 

१८--आविष्कार ओर डिजाइन ( नकशे )। 

१६--कापी राइट ( किताब छापने का पूरा अधिकार 3 
देना । 

२०--विदेशों के जाने, या वहां से आने फी इज्ञाजत देना ६ 

२१-केन्द्रस्थ पुलिस संगठन, रेलवे पुलिस, तथा हथियार ॥ 

२२--वेज्ञानिक तथा ओंद्योगिक अन्वेशन और निरीक्षण- 
शाला । 

२३--ईसाई धर्म की व्यवस्था । 

२४- प्राच्चीन विषयों की विद्या । 


भारतीय राजस्व व्यवस्था ५५ 
२५--पशु विद्या । 
२६--उढ्का ( टूटते तारों ) सम्बन्धी विज्ञान । 
२9--मनुप्य गणतवा ओर लेखा । 
२८--अखिल्ल भारतवर्षीय नौकरियां । 
२६-कुछ प्रान्तीय विषयों की व्यवस्था | 
३०-जो विपय प्रान्तीय नहीं है । 
प्रान्तीय विषय--सुधारों से प्रान्तीय विषय दो भागों में 


विभक्त हँ, रक्षित ओर हस्तानतरित । रक्षित विषय गदर्नर की 
सवन्ध कारिणी सभा के सदस्यों के अधिकार में रहते हैं । हरूता- 
न्‍्तरित विषय मन्त्रियों के अधिकार में होते हैं। मन्त्री प्रायः 
व्यवस्थापक परिषदों के चुने हुये सदस्यों में से गवनंर द्वारा 
नियुक्त किये जाते हैं । 
रक्षित विषय--भिन्न २ प्रान्तों में कुछ अन्तर होते हये 

भी साधारणतया निम्नलिखित विषय रक्षित हैं-- 

१-आबपाशी तालाब और नहर । 

२-जुमीन की मालगुज़ारो । 

३-अकाल निवारण | 

3-न्याय विभाग और स्टाम्प । 

७-प्रान्तीय कानूनी रिपोर्ट । 

६-उन खनिज्ञ सम्पत्तियों की उन्नति जिनपर सरकार का 


अधिकार है। ८-८5 
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2. ,ढोोड 


3७-ओद्योगिक विपय जिनमें कारखाने, मज़दूरी सम्बन्धी 
बाद विवाद, विजली, वोयलस, गेस, धरंये का कष्ट, ओर 
प्रजदूरों की कुशल सम्मिलित है । 

८-छोटे प्रान्तीय बन्द्रगाह । 

६-अन्दरूनो पानी के काम, नाले आदि । 

१०-रेलवे पुलिस को छोड़कर अन्य पुलिस । 

११-समाचार पत्रो और छापेखाने का नियन्त्रण ! 

१२५-जरायम पेशा जातियां । 

१३-कद् खाने ओर खुधार-शालाये । 

१४-स रकारी छापाखाना। 

१५-भारतीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं के लिये 
मत देने, ओर निर्वाचन होने की व्यवस्था । 

१६--ओपषधो तथा अन्य पेशों की येग्यता । 

१७--भारतोीय या अन्य सावेज्ञनिक नोकरियां, जो प्रान्त के 
भीतर हों । 

१८--नये प्रान्तीय टैक्स । 

१६--रूपया उधार लेना । 

२०--किसी प्रान्तीय विषय सम्बन्धी कोई प्रान्त का कानन 
प्रचखित कराने के लिये जुर्माना, दण्ड या कद की सजा । 

२१--विविध, (अ) ज्ुए सम्बन्धी नियम, पशुओं पर निदेयता 
रोकना, (इ) जड़ूली पशुओं की रक्षा, (६) विषेले पदार्थों" का 
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नियन्त्रण, (उ) मौटर सवारियों का नियन्त्रण, (3) नाटक ग्रह 
ओर सिनेमेटोग्राफ़ों का नियन्त्रण | 

हस्तान्तरित विषय--निम्नलिखित विषय प्रायः 

हस्तान्तरित हं-- 

१--स्थानीय स्वराज्य । 

२--ओपष ध प्रबन्ध ओर साव॑ज्ञनिक स्वास्थ । 

३--कुछ अपवादों को छोड़ कर, शिक्षा । 

४--खसावंज्ञनिक काय, ( अ) सावंजनिक इमारतें, ( आ ) 
सैनिक मदतत्व वाली छो डकर, अन्य सके, पुल ओर घाट, (इ) 
दामवे जो प्रान्तोय व्यवस्था के अधीन हों, (६) लाइट और 
फोडर ( छोटी ) रेलवे । 

५--खेती ओर अफीम । 

६-खहये।ग समितियां । 

७--जन्म, सतत्यू ओर शादियों को गणना। 

८--सिविल जीव चिकित्सा विभाग। 

६--जड्गल, ओर उतमें शिकार को रक्षा । 

१०--द स्तावेजें की रजिस्टरी । 

११--धार्मिक व दान वाली संस्थायें। 


१२९--उद्योग घन्धों की उन्नति जिसमें औद्योगिक अन्वेशन, 
तथा शिक्षा सम्मिलित हें । 
१७--खाद्य तथा अन्य पदार्थों" में मिलावट । 


प्र भारतोय राजस्व 
१३--तोल तथा माप । 
१५--अजायबधघर ओर चिडियाघर। 
भारतीय वजट के नियस--भारत सरकार का अनु 
मानित आय व्यय का विवरण, प्रतिवष भारतीय व्यवस्थापक सभा 
ओर राज्य-परिपद, इन दोनों सभाओं के सामने रखा जाता है । 
गवरनंरजनरल की सिफारिश बिना किसी काम में रूपया लगाने का 
प्रस्ताव नहीं किया जा सकता । निम्न लिखित विभागों में 
रुपया लगाने के विषय में कोंसिल-युक्त गवनर जनरल के प्रस्ताव 
व्यवस्थापक सभा के वेट ( मत ) के लिये नहीं रखे जाते, न 
सालाना विवरण के समय केाई सभा उन पर बाद विवाद कर 
सकती है, जब तक गवनर जनरल इसके लिये भाज्ञा न देदे-- 
(१ ) ऋण का सूद । 
(२ ) ऐसा ख़नल जिसको रकम कानून से निर्धारित हो । 
(३ ) उन लोगों को पंशन या तनरूवाहें, जो सम्राट या 
भारत-मंत्री द्वारा या सम्राट की खवीकृति से नियुक्त 
किये गए हों । 
(४) चीफ कमिश्नरों या ज्लुडिशल कामिश्नरों का 
घेतन । 


(५) वह ख़र्च, जिसे कोंसिल-युक्तगवनर जनरल ने ( अ ) 


धार्मिक, (आ) राजनेतिक, या (इ) रक्षा अथांत्‌ सेना सम्बन्धी 
टहराया हो । 
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इनके छोड़कर बज्नट के अन्य बिपये के ख़च के लिये 
कोसिल-युक्त गवनर जनरल के अन्य प्रस्ताव व्यवस्थापक सभा 
के वाट (मत ) के वास्ते, माँग के खरूप में रखे जाते हैं। सभा 
के। अधिकार है कि वह किसी माँग के खोकार करे य न करें 
अथवा घटाकर स्वीकार करे, परन्तु कोंसिल-युक्त गवनर जनरल 
सभा के निश्चय के रद्द कर सकता है। विशेष दशाओं 
में गवनर जनरल पेसे खच के लिये स्वीकृति दे सकता है जो 
उसकी सम्मति में देश की रक्षा या शांति के लिये आवश्यक हो । 

बजट राष्र-परिपद्‌ में भी पेश होता, पर उसे घटाने या 
किसी माँग के अस्वीकार करने आदि का अधिकार केवल 
भारतीय व्यवस्थापक सभा के हो है । राज्य-परिषद्‌ अपने प्रस्ताव 
आदि से सरकार की आर्थिक नीति या साधने की आलेचना 
कर सकती है, बजट में किसी टेक्स के प्रस्ताव के संशोधित, 
या उसे रह्द कर सकती है। व्यवस्थापक सभा से टेक्स के प्रस्ताव 
बाकायदा बिल के रूप में आते हैं, उनका देने सभाओं से 
पास होना ज़रूरी है । यद्यपि राज्य-परिपद्‌ रुपए सम्बन्धी किसी 
बिल के प्रारम्भ नहों कर सकती, परंतु उसके वाद-विवाद और 
निपटारे में भाग ले सकतो है | 

प्रांतीय बजट के नियम--प्रान्तीय बजट के प्रांतीय 
सरकार, कार्य कारिणी के सदस्य ओर मंत्री मिल कर बनाते हें । 
प्रान्तीय आय में से सब से प्रथम भारत-सरकार का हिस्सा देना 
होता है, उसके बाद रक्षित विषयें का अधिकार होता है । शेक 
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आय हस्तांतरित विषयें के लिये रहती है, इसे मंत्रो भिन्न भिन्न 
मद्दों के लिये विभक्त करते हैं । अगर आय काफ़ी न हो, ते! नये 
टैक्लें से उसकी पूर्ति की जातो है, इसका निश्चय गवनंर और 
मंत्री करते हैं। अगर नया टैक्स ऐसा लगाना हो, जो प्रान्तोय 
सरकारें के अधिकार में न हो तो भारत-सरकार की अनुमति 
ली जाती है | 

बज़ट एक नक्शे की शक्कु में, प्रति वर्ष परिषद के सन्मुख 

उपस्थित किया जाता है, और आय के खन करने के लिये 
प्रांतीय सरकार के प्रस्तावों पर ( माँग के खरूप में ) परिषद्‌ 
का मत लिया जाता है | परिपद किलो माँग के खोकार कर 
सकती है, या डसे पूर्णतया अथवा डसके किसो अंश के! 
अखोकार कर सकती है | इस विषय में इन नियमें। पर ध्यान 
दिया जाता है-- 

( १) व्यय की निम्नलिखित मद्दों के प्रस्तावों पर परिषद 

के वाट नहों लिये ज्ञाते-- 

( के ) जो रकम प्रांतीय सरकार की ओर से कॉसिल-युक्त 
गवनर जनरल के देनी होती है, (यह निश्चित की 
हुई है। ) 

( ख ) ऋण ओर उस पर व्याज़ । 
(ग)जो ख़च किसी कानून से) निश्चित हो 
चुका है । 
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(घ ) उन छोगां का वेतन जो सम्नाट द्वारा या 
उनकी पसंद से अथवा कोंसिल-युक्त भारत- 
मंत्री द्वारा नियुक्त किए गये हों | 

( ह ) प्रांत के हाईकार्ट के जज़ों तथा एडवोकेट जन- 

रल का वेतन । 

(२) अगर केई माँग रक्षित विषय सम्बन्धी हो और 
गवन र यह निणय कर दे कि उस विषय सम्बंधी उत्तरदायित्व 
के पूर्ण करने के लिये उसकी आवश्यकता है तो प्रांतीय सर- 
कार, परिपद्‌ के फेसले के। रद्द कर सकती है। 

आवश्यकता के समय गवनंर ऐसे खच् के किये जाने का 
अधिकार दे सकता है जो उसकी सम्मति में प्रांत की शांति 
या खुरक्षा के लिये अथवा किसी विभाग के संचालन के लिये 
ज़रूरी हा । जब तक कि गवनंर परिषद के इस बात की 
सिफारिश न करे, केाई रकम किसी काय के लिये व्यय करने 
का प्रस्ताव नहों होता । 


सुधार ओर कोॉंसिल-युक्त भारत मंचरी-झुधारों 
से भारत मंत्री ओर भारत सरकार के पारस्परिक सम्बन्ध में 
नियमानुसार केई परिवर्तन नहीं किया गया । हां, यह सम- 
भोता रखा गया है कि भारत मंत्री इस बात का विचार रखे कि 
जिन विषयें में भारत सरकार ओर भारतीय व्यवस्थापक 
सभाये सहमत हों उनमें वह बहुत कम, ओर विशेष दशाओं में 
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ही हस्तक्षेप करे। यथा सम्भव हस्तक्षेप ऐसे विषय में हो 
जिससे सामप्रान्य की अन्‍्तर्राप्टीय कतब्यता की रक्षा हो, या जो 
त्रिटिश सरकार के आशिक प्रवन्ध सम्बन्धी हो | 
प्रान्तों के हस्तान्तरित बिपयें में भारत मंत्री का 
हस्तश्षेप करने का अवसर अब कप है । रक्षित बिययें के निय॑- 
त्रण के सम्बन्ध में अन्तिम अधिकार पालियामेण्ट या भारत 
मंत्री का दी है, तथापि भारत सरकार के इस विपय में पहिले 
की अपेक्षा अधिक अधिकार होगये हैं | 
सुधार ऐक से यह निश्चय हुआ है कि सम्राट के अन्य 
मंत्रियों को भांति'भारत मंत्री का भो वेतन ब्रिटिश काप से हो 
दिया जाय ओर पालियामेण्ट प्रति बव डस पर वाट दे । 
हाई कमिश्नर-- सुधार ऐक के अनुसार भारतवष के 
लिये इंग्लड में हाई कमिश्नर की नियुक्ति होती है । इस पदा- 
घिकारी के उन विषयों में से कुछ सोंपे जाते हैं जो पहिलछे 
भागत मंत्री के अधीन थे, जैसे सरकार के लिये किसी माल का 
ठेका देना, विदेशों में स्टोर, रेलवे का सामान अदि खरीदना है 
ओआओपनिवेशिक सग्कारें खयं अपना अपना हाई कमिश्नर नियुक्त 
करती हैं, परन्तु भारत के लिये हाईकमिश्नर की नियुक्ति भारत 
सरकार द्वारा न हेकर त्रिटिश सरकार द्वारा ही हुई है । 


भावी सुधार कप्तोशन--छुधार पेकु में ऐसी व्यवस्था 
की गयी है कि इसके पास है।ने के दस व बाद एक कमीशन 
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नियुक्त किया जायगा जो ब्रिटिश भारतवप की राज्य पद्धति, 

शिक्षा की वृद्धि और प्रतिनिधिक संस्थाओं के विकास तथा 
इसके सम्बन्ध में अन्य विययों की जांच करेगा, ओर इस 
बात की रिपोर्ट करेगा कि उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त के 
स्थिर करना कहां तक उचित है तथा उस समय जे उत्तरदायी 
शासन प्रचलित हो, उसे कहां तक वढ़ाना, बदछना, या घटाना 
ठीक होगा । 


सिलेक्‌ कमे टो--भारतीय विपये पर विचार करने के लिये 
हाउस आफ कोमन्स की एक विशिष्ट समिति ( सिल्रेक कमेटी ) 
प्रति वर्ष के आरभ्म में नियुक्त होती है। वह पालियामेण्ट में 
भारतीय आय व्यय के धापिक वाद विवाद से पहले अपनी 
रिपोट देती है, जिससे पार्लियामेण्ट के यहां के सम्बन्ध में 
विचार करने का विशेष अवसर मिले | 


सुधारों को झ्ञालोचना--र।जस् व्यवस्था सम्बन्धी 
खुधारों का वर्णन हो चुका । अब इन की कुछ आलेचना करते 
हैं ।# विदित हो कि प्रान्तीय सरकार में आय पर मंत्रियों का 
केवल हस्तान्तरित विषयें के सम्बन्ध में कुछ अधिकार दिया 
गया है। यह बहुत थाड़ा है। परन्तु भारत सरकार में प्रज्ञा 
के केाई ऐसा भी अधिकार प्राप्त नहों है । उसके प्रबन्ध कर्ता 
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शिआां 


& इस विपय में 'मयांदा' में पकाशित श्री ० एन. एम, सजुमदार महा 
शय के लेख से सहायता ली गयी है ।--लेखक 


६७ भारतीय राजख 

नामज़द होते हैं, ओर देश की आय पर पूराखत्व रखते हैं, थे 
प्रज्ञा द्वारा कभी पृथक्‌ नहों किये जा सकते । ऐसे प्रबन्ध का 
कारण यह बताया गया है कि भारत सरकार के भारत मंत्रो 


तथा पालियामेण्ट के प्रति अपना उत्तरदायित्व स्थिर रखना 
चाहिये। 


भारत सरकार काभारत मंत्रों केश्मति उत्तरदायित्व- 

अब यह विचा रणीय है कि जिस राज्य प्रणाली में पारलियामेण्ट 
की प्रभुता पूण रूप से है, वहां साम्राज्य का कोई भी भाग 
सम्राट के किसी सेवक के प्रति उत्तरदायी नहीं होता । भारत 
मंत्री सम्नाट का एक कार्यकर्ता मात्र है। उसके प्रति भारतीय 
उत्तरदायित्व का प्रश्न उपस्थित करना मानों पालियामेण्ट की 
समकक्षा की एक दूसरी शक्ति खड़ा करना है । यह बात 
विल्कुल नियम विरुद्ध है। 


पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायित्व--सिद्धान्त से 
पालियामेण्ट, भारतीय विपये पर भारत मंत्री द्वारा पूर्ण 
नियंत्रण करती है, परन्तु वास्तव में पालियामेण्ट का काय भार 
इतना बढ़ा हुआ है, ओर उसे इंगर्ूड से घनिष्ट सभ्वन्ध रखने 
याले विभागों की इतनी चिन्ता रहती है कि वह भारतीय 
विपये पर बहुत ही कम ध्यान दे सकती है। सुधारों से अब 
भारत मंत्री का वेतन ब्रिटिश काष से मिलता है, अतः ब्रिटिश 
रूरकार के आय व्यय समस्यन्धी बाद विवाद में भारतोय विषये+ 
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की चना कुछ अधिक होने की सम्वावना है, परन्तु चहू पर्याप्त 
नहां । पालियामेण्ट में ऐसे सदस्य बहुत कम होते हैं जिन्हें 
भारतीय विषये का यथेष्ठ ज्ञान है|; जो होते हैं, उनमें से कुछ 
थाड़े से प्रशंसनोय अपवादेीं के छोड़ कर, अधिकांश में, भार- 
तीय हित की द्वष्टि से विचार नहों करते, अपने देश के स्वार्थ 
साधन में लगे रहते हैं । सुधारों से, प्रति व भारतीय चविषयेंं 
पर विचार करनेके लिये पार्लियामेण्टकी एक सिलेक कमेटा बनाई 
जाने की व्यवस्था की गयी हैं। परन्तु जब तक इस कमेटी में 

एवं हाउस-आफ-का मन्स में, भारतवप अपने यथेष्ट प्रतिनिधि नहीं 
मेज्ञता, तब तक पालियामेंटका भारतीय विषये पर कुछवास्तविक 
नियंत्रण नहीं हा सकता। इसका परिणाम यह हे।ता है कि भारत 
सरकार, विशेषकर आय सम्बन्धी विपयों में प्रज्ञा-प्रतिनिश्िियें 
से अनियंत्रित रहकर पालियामेंट के निरोक्षण में भी नहों रहती । 
जब प्रज्ञा प्रतिनिशच्चियां का काप पर अधिकार नहीं, ते उनका 
साधारण कार्यों पर भी नियंत्रण नहीं रह सकता । यह व्यवस्था 
शीघ्र बदल जानी चाहिये ओर भारतीय केाप पर भारतीय 
व्यचस्थापक सभा को पूण अधिकार होना चाहिये, साथ ही 
व्यचस्थापक सभा में प्रजा-प्रतिनिश्चियां, अर्थात्‌ निर्वाचित 
सदस्यों की प्रधानता रहनी चाहिये । 


प्रान्तों का विच(र--यह तो हुई भारत सरकार की 


बात, अब प्रान्तों का विचार कीजिये । पद्दले कहा जा चुका है 
ह 
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कि प्रान्तीय सरकारों में प्रजा के प्रतिनिशच्चियां का आय पर जो 
नियन्त्र ण-अधिका र है, चह बहुत कम हैं । 


प्रवन्धकारिणी परिणद के सदस्यों तथा मन्च्रियों में भेद भाव 
रखा गया है ओर शासन काय दो भागों में विभक्त किया गया 
है । रक्षित विपये का, आयपर प्रधान अधिकार है; व्यवस्थापक 
परिषद्‌ उन पर होने बालेव्यय में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर 
सकती, क्योंकि गवर्नर इस बात का निणय पत्र दे सकता है कि 
इस प्रकार घन व्यय करना आवश्यक है । मनन्‍त्री या तो अपनी 
मिथति से संतृष्ट रहें, अथवा अधिक घन प्राप्त करने के लिये 
कर लगाने का अप्रिय काय करें | यद्यपि मन्त्रियों के कहने का 
कुछ प्रभाव नहीं है , तथापि मंत्री रक्षित विधयों पर किये हुए 
व्यय के लिये भी उत्तरदायी रहते हें। मन्त्रियों और प्रबन्ध- 
क्रारिणी परिपद्‌ में जो मत भेद होता है, उसका निर्णप गबन र 
के हाथ रहता है । मन्त्री या तो निरन्तर प्रबन्धकारिणी परिषद्‌ 
से बाद विवाद करें अथवा वे भी सरकारी कर्मचारियों की 
हां में हां मिलाते रहें। ऐसी व्यवस्था में वे अपना कक्तव्य 
पालन कर ही केसे सकते हें ? 


राजनैतिक शिक्षा को यह पद्धति श्रच्छी नहीं-- 
इस प्रकार जब दूस वर्ष के अनन्तर कमीशन द्वारा 


भारतवासियोां की शासन-विपयक योग्यता। की परीक्षा हेगी 
तो सस्मवतः उसका यही निण य हेागा कि भारतवासी उत्तर- 
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दायी शासन के मार्ग पर आगे बढ़ने के योग्य नहीं हैं, उन्हें 
कुछ समय और प्रतीक्षा करनी चाहिये | इस प्रकार कदाचित्‌ 
परहिला ही पाठ फिर पढ़ाया जाये | 

सुधार येजतवा के रचयिताओं ने येजना का अभिप्राय: 
आनुक्रमिक पाठों द्वारा जतता का राजनैतिक शिक्षा देना बताया 
था, परन्तु जब प्रजा-प्रतिनिधियों के आधिक खतनन्‍त्रता नहों 
दी गयी तो यह उद्दृ श्य सिद्ध ही नहों हो सकता । 

अबन्चधकर्त्ता, ठ्यवरुथापक परिषदों के प्रति 

उत्तरदायी होने चोहिये-सुधारयेजना के रचयिताओं 
ने कद्दा है कि यदि प्रतिनिधियों के इस बात की शक्ति दे दी 
ज्ञाप दि बह शासन के लिए आवश्यक घन देना अंगीकार कर 
या ना करें, तो सरकार की शक्ति ज़ड़ीभूत हो ज्ञायगी ।! इस 
चार्य से उत्तका भारतीय जतता में घोर अविश्वास प्रकट 
होता हैँ | पुनः यदि यही मान लिया जाय ऊ#ि प्रवन्ध कारिणी 
प्रिषदों को अपनी आवश्यकतानुसार घन एकत्र करने ओऔर 
इचड्छाचुसार दयय करने को क्षमता होनी चाहिये तो प्रश्न यह 
है, कि वह किस के प्रति उत्तरदायी रहें। उनका भारतमन्त्री 
ओर पाछियामेंट के प्रति उत्तरदायी रहना तो वैसा ही अनु चित्‌ 
है, जेसा भारत-सरकार का । इस छिये उन्हें व्यवस्थापक परि- 
यदों के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिये ओर ब्यवस्थापक परि- 
धपदों के सदस्य सब निवाचित्‌ होने चाहिये। इस प्रकार प्रान्तों 
के प्रबन्ध का नियन्त्रण प्रज्ञा-प्रतिनिधियों से होना चाहिये । 
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जो कर-दाता सरकार के विविध्र कार्यों के लिए धन देते हें, 
उनके प्रतिनिधियों को ही उस घन के ब्यय करने के सम्बन्ध में 
पूरा अधिकार दाना चाहिये। कर-दाताओं का यह अधिकार 
सब सभ्य देशों में स्वीकार किया जाता है। भारतवष में भी 
ऐसा होना चाहिये । 
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केन्द्रीय व्यय 


सरकारी हिसाब--विदित हो कि सरकारी हिसाब का 
वष, एक चप की १ अप्रत्य से आगामी वर्ष की ३१ मार्च तक 
समभा जाता है। हिलाब का वपष आरम्भ होने से पूर्व उसके 
सब्र आय व्यय का अनुमान किया जाता है | इसे बजट या आय- 


& रेप र्छ् के 
र्कपरकछेटे 
छा 


व्यय-अनुमान पत्र (80१५८ 775७7॥००) कहते हैं । इसे तेयार 
करने के समय गत वध के आय व्यय के अनुमान को संशाधित 
कर लिया जाता है; इसे संशो चित अनुमान(]२९५४१५४८० ]:50795८ ) 
कहते हैं। बजट के समय गतबप का लगभग २१५ महीने का 
द ञौँ पद है 
असली हिसाब ओर शेप समय का अनुमानित हिसाब रहता है | 
पोछे व भर की आय व्यय के ठीक ठीक अंक मिल जाने 
पुर हिसाब (8८८००००८७) प्रकाशित द्वोता है । 
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सरकारी ब्याय ठणएय में, व्यय का महत्व-- 
व्यक्तिगत आय व्यय ओर सरकारी आय व्ययमें बड़ा अन्तर है ! 
सलुष्य प्रायः पहिले अपनी आय को देखते हैं और उसके 
अनुसार खर्च निरच्य करते हें । इसके विपरीत राज्य 
अपने सन्मुख पहिले यह विद्यार रखता है कि उसे देश 
में क्या क्या काम करने हें, उनमें 'क्रितना खचत्च होगा ! 
इस खर्च के लिये वह अपनी आय-य्राप्ति के मार्ग निकालछता 
है ओर विधिध कश निश्चय करता है। हां, ज़ब राज्य का 
खुब बहुत अधिक बढ़ जाता है ओर करों के बढ़ाने से भी 
ठीक काम नहों चलछता, तथ उसे किफ्रायत करने, ओर आय 
को लक्ष्य में रत कर ख्नच करने का विचार होता है | 
परन्तु यह विशेष अवस्था की बात ठहरी । साधारणतया 
जैला कि ऊपर कहा गया है, खर्च का हिलाव लगाकर आय 
निश्चिय की जाती है | इसलिये भारतीय राजस्व के चणन 
में सरकारी व्यय का विचार पहले किया जायगा, ओर सरकारी 
आय का पीछे । 


भारत सरकार को व्यय--भागे भारत सरकार का 
खुलनात्मक व्यय दिया जाता है । 
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७२ भाग्तीय राजस्व 


पिछले नक्शे से मालूम होगा-- 

(क) सरकार किस किस मद्द में और क्रितता कितना व्यय 
करती है । 

(ख) खन्‌ १६१३--१४ ६० (यद्ध से पहले ) की अपेक्षा 
अन्य वर्षो में, भिन्न भिन्न मद्दों में व्यय कितना बढ़ा 
है। सुधारों के बाद हिसाव रखने के ढड़ में कुछ परिवतंत 
हो गया है | तुलना ठीक करने के लिये सन १६१३--१४ ई० के 
खच के अछु उस हिसाव से ( किफायत कमेटी की 
रिपोर्ट के आधार पर ) लिये गये हैं, जेस वह उस वर्ष सुधार 
ही जाने को दा भ॑ होते । 

(ग ) सन्‌ १६२२०--२३ ई० में व्यय के अनुमान की किततो 
कम रकम ( सिफ ३१ फी सदी ) के लिये भारतीय व्यवस्था पक 
सभा की मंजूरों ली गई हू । खुधारों की तिःस्सागता कितनी 
स्पष्ट हैं ? 

(प्र) सन १६२३--२५७ ६० में व्यय के अनुमान जो कमी की 
गई है, वह कितनी कम है । 

महों का व्योरा झौर झलेच ना--अब हम इस 
नक्शे में दी हुई सन्‌ १६२२--२३ ई० के अनुमानित व्यय को 
मद्दों का व्योरा देते हुये उनके व्यय की थीड़ी थोड़ी आलोचना 
करते हैं । आवश्यकतानुसार किफायत कमेटी के मत का भी 
विचार किया ज्ायगा। 


0॥ 
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विषय केन्द्रीय नहीं है, चरन्‌ प्रान्तीय है, वह केवल उन छोटे 
पान्‍तों का है जो प्रबन्ध के लिये च्रीफ कमिश्नरों के, परन्तु 
वास्तव में केन्द्रीय सरकार के ही अधोन हें। ये प्रान्त पश्चिपमोत्तर 
सीमा प्रान्त, कृगं, अजमेर मेरबाड़ा, देहली, अंडमान निकोबार, 
ओर ब्रिटिश वलो चिस्तान हैं । 
६-आाय प्रोपक्‍्तसि का व्यय--इ्स मद्र में आयात निर्यात 
ऋर; माल्युजारो, स्टाम्प, जंगछ, रजिस्ट्री, अफीम, नमक 
ओर देशी माल पर कर की आय वसूल करने वाले कर्मचारियों 
के वेतन, आदि के अतिरिक्त अफ़ीम और नमक तेयार करने का 
खन्च भी सम्पिलित है । 
सन्‌ १६२२-२३ई० में इस कुछ मद्द का अनुमान इस प्रकार था 


आयात नियात कर ६८,१७,०००७.. रू० 
आय कर ४६,५८,००० ; 
समक्र १२,७३,२६ हे 0093 ५ 
अफीम १,८६,२१.००० . ५, 
मालगुजारी २७,'५७,००० हि 
देशी माल पर कर २,८७,००० 5 
स्टाम्प ११,८६,००० न 
जदज्ज्ल ४८,२७,०० हु +) 
रजिस्टरी 8:5,००० १2 





योग ५,५३,३२२,०००. रु० 
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अब नमक ओर अफीम का हिसाब लीज़िये। नमक की 
मद्द के खर्च का व्योरा इस प्रकार है-- 


सरकार द्वारा खरीदे नमक की कीमत २४,६३,०००र० 

















अन्य व्यय १,४६,६६.००० ,, 
येग  १,७७,२६,० छे  - 
घटाओ--व्यवस्था पक सभाकी की हुईं कमी १, ७१, ००० ,, 
भारत में खचर १,७२,५८,००० ? 
इड्लेण्ड में ? 9१,००० ,, 
समस्त येाग १9३,२६,९०० रू० 


अफीम के लिये, पोस्त के डोडे, सरकार की देख भाल और 
नियंत्रण में परिमित स्थान में ही बोये जाते हैं। कुल अफीम 
सरकारो एजण्टों के हाथ बेची ज्ातो है। इस मद्द के खर्च का 
व्योरा इस प्रकार है-- 


अफीम की खरीद, काशतकारों को 








दी हुई पेशगी सहित, १,६७,५८,००० रू० 
अन्य खच १६,६८,००७० ,, 
घटाओ-- व्यवस्थापक सभाकी की हुईं कमी २,००, ००० ,, 
भारत में व्यय १,८७५,५६,० 0० 90 
इड्जलेण्ड में , ६५,९०० ,, 





कुल येाग १,८६,२१०००रू० 
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२-रेल---इस मद्द का ध्योरा इस प्रकार है-- 
सरकारी रेल 
ऋष्रण पर सूद १६,६६,७४७, ० ७० रू० 
कम्पनियों की लगाई पूंजी पर सूद ३,३६,४८,९९० ? 
रलों के खरोदने में 











वापिक त्ति (५,० ३,५६२, 300७0 “”? 
क्षति पूति निधि 3५,८२९,००० 
सहायता दत्त कम्पनियां १६,८३,००० 
विविध २३,०७,००० 
ये।ग २५,६८,५३,००० ? 


३१ माच सन्‌ १६२२ ई० तक सरकरी रेलो में ६७५.०७करोड़ 
रूपये की रकम लगी थी । रेलों से लाभ सन्‌ १६०६६० से ही 
होने लगा है, पहले बराबर घाटा ही रहता था। हिसाब से 
माल््म हुआ है कि सन्‌ १६१५-१६ ई० तक घाटा पूरा होगया । 


( भ् ०३ मन 

रेलवे कमेटो को रिपोट--रेलों के आय व्यय के 

सम्बन्ध में सन्‌ ११५०-२१ ई० की रेलवे कमेटो की रिपोर्ट का 
मुख्य अंश यह था -- 


रेलवे बजट अलग तैयार किया जाय ओर बड़ी व्यवस्थापक- 
सभा में पास कराया जाय। रेलवे विभाग अपनी आमदनी: 


कुमकनण--+ --+- 


2“ श्री शारदा” माच १९२२, के आधार पर । 
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आग खर्च का जिम्मेदार हो | रेलवे-ऋण का व्याज़ चुकाने पर 
बाकी उचत को स्वेव्यानुसलार व्यय करने की उसे स्वाधोनता 
होनी चाहिये | चह चाहे उसे नया काम जागी करने के लिये 
लगावे, आगे के लिये रख छोड़े, अथवा उसे झुघार या उच्चति 
के कार्मो में खच्च करें | हा, सरकार उसके हिसाब की ज़ांब 
निष्पश्त व्यक्तियों द्वारा कराती रहे। 

इस्त विषय पर फिर से विद्या र करने के लिये भारत सरकार 
ते सचम्बर सन्‌ £६०१ ई० में एक नई कमेटी भिग्रुक्त की, जिसने 
यह सिफ्ार्शि की, छझि अभी हाल में रेलये बतट अलग ने ग्खा 
जावे; क्योंकि उसके अलग रखने से जो क़रीब ११ करोड रुपये 
की यापिक्र कमी होगी, उसकी पूलि करता भारत सरकार के 
लिये बहुत कठित हो ऊावेगा । इस कमेटी ने एक सिफारिश 
यह की हैं कि पांच वर्षा के रेलवे खुघारों का कार्य-क्रम पहले 
से तैयार किया जाया करें ओर जितनी रकम की जरूरत हो, 
बह पाँच साल के छिये एक दम मंजूर कर दी जाया करे । 
इस सिफारिश के अनु खार आगामी पाँच वर्षों के लिये ( सन्‌ 
१६२२-२३ से सन्‌ १६२६-२७ तक ) रेलवे-बोर्ड ने खर्च का अनु- 
मान इस प्रकार किया है :- 
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माल के डब्बों के लिये, ४८.५. करोड रुपये 
मुसाफिरों के डब्बों के छिये. १८.० 2... 2 
ऐेज़िनों के लिये ३०.० हि 9 
पुरानी लाइनों ओर पुछों को 
सुधारने के लिये १0३४ २ 
लाइन दोहराने के लिये १२.५ है 
गोदाम और स्टेशनों के छिये... २०.० 
कारखानों के लिये १०.० । 
ज्ञिन लाइनों का बनना आरम्भ 
हो गया है, उन्हें पूरा करने के लिये ५.० कण... 
गैंग 7५४. करोड रुपये 


नवीन कमेटी ने अन्ततः अगले पांच वर्षों के छिये १७७ 
करोड रुपये मंजूर किए । इस हिसाब से प्रति बपं रेलवे 
सम्बन्धी कार्मो में ३० करोड रुपये खच किये जाय॑ंगे। 

किफ गयलत कमेटी का सत-किफायत कमेटी ने 
लाइनें उख।डने ओर फिर से बैठाने की फजूल ख्नों की आलो- 
चना को है, ओर ऐसी लाइनों के खच्च को ओर घिशेष रूप से 
ध्यान दिलाया है, जिनसे इस समय मुनाफा नहों होता। 
कमेटी का खयाल है कि कितनी हा राइनों में ज़रूरतसे ज्यादा 
पुज़िन और डब्बे रखे गए हैं, उसकी सिफारिश है किवे-मुनाफ 
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की राइनों का खच्च घटाया जाय | सब रेलों में काम चलाने 
का खच्च, इस हिसाब से घटाता चाहिए कि सरकार ने जितनी 
पूंजी छगाई है, उस पर मामूलों हालत में कम से कम ५॥ 
फीसदी मुनाफा हो । रेलवे के जमा-ख््च रखने के ढंग सें संशो- 
घन किया जाय, गरेलों के एत्रन्ट जनरल मेनेजर कहें जाया करें 
आर वे अपनी रेलवे के इन्तज़ाम ख् तथा आमदनी के जिम्मे- 
द्वार रहें । सन्‌ १६२२-२३ सें ६८, ५६,००,००० रू० के खन््च का 
अनुमान किया गया था। कमेटी का प्रस्ताव है कि सन्‌ १६२३- 
२७ ई० में ६४ करे।ड़ ही खर्न किये जांय । इस प्रक्नार 3॥ करे।ड 
की क्रिफ़ायत की गई हैं। सन्‌ १६२३-२४, ई० में ६४ करोड़ हो 
खच किये जांय | इस प्रकार ४॥ करोड़ की किफायत की शई 
है । सन्‌ १६५३-२७ ई० में कु आय ६५,५५,२७,००० रू० होने का 
अनुमान किया गया है, इसमें ६४ करोड़ रुपये रेलवे चलाने 
के खच्र का निकल जाने से शेप ३१ करे ड़ से अधिक वास्तविक 
आय रहने का अनुमान किया गया है। 


३-स्राबपाशो-इसका ब्यौरा इस प्रकार है- 


ऋण पर सूद ६,५१,००० रू० 
अन्य ब्यय १,३३,००० ५५ 
आबपाशी के लिये निर्माण काय ३५,००० ” 





येग ११,१६,००० ” 
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3-डाक बोर तलतार---रस मद्द का ब्यारा इस प्रकार है. 


ऋण पर सूद 5£5,००,००० रूपये 
अन्य व्यय ३१,६१,०००? 
येग ६७9,६१,०००” 


किफायत कमेटी का सत--इस मद्र में, करिफायत 


कमेटी के मतानुलार सुख्य मुख्य वच्नत निम्नलिखित दोनी 


चाहिये-- 
कर्मचारी घटा कर २५ छास् रू० 
डाल “जाने के काम में ७ 9 2 
डाकखाने आदि बनाने ओर रखने में 8६ 9 /?४ 
सामान खरोदने में ५छ 2 ४) 


कर्मचारियों के मकान किराये ऑर सफर खच्च में ७ 


कुर्सो मेज़ आदि सामान तथा 
आकस्मिक आवश्यकता में 7५ 
इ'डोीयोरपियन तौर विभाग की छोटी छोटी बातों में 9 


+*)2 


+) 


गा 


है) 
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(्‌ 
५१०-सावजनिक ऋण का सूद-इस मद्दू का व्योरा इस 


प्रकार है-- 
साधारण ऋण का सदर २८, २७, ३२१, ००० रू० 
घटाओ--रेल की मद्द का सूद १७, ५६, ६१, ००० ?? 
” लचाई की मद्द का सूद ६, ७५२, ०००७ ?! 


2 डाक और तार की मद्द का खूदू_ <छ्ट ९९, ००० ?! 
» प्रान्तीय सरकारों से लिया 


जाने वाला सूद २, ६६, 93, ००० ? 





शेप---साथा रण ऋण को मद्द का सूद ६, ६२, ४६, ७०० ,, 


कर. ९ ५ 


सबिंग वक आर प्राचिडट फंड आदि 








अन्य देनियों पर सूद 9, २३, ६३, ००० ?” 

क्षति पूत्ति निधि २, ०७, ००,००० ,, 
रा को घर 

येग १७, ५०, ०६, ००० ,, 


इस्तन विपय का सबिस्तर उल्लेख आगे स्वतंत्र पर्च्छिद में 


किया जायगा। 


केन्द्रीय व्यय <१ 
सिविल शासन--इस मद्द का व्योरा इस प्रकार है-. 
शासन व्यवस्था 
गवनर जनरल, चीफ कमिश्नर, 
और प्रवन्ध कारिणी कॉंसिल २०, ४६, ००० रू० 
व्यत्रस्थापक सभाय ८, ५०, ००० ? 
सेक्रेटेरियट ब्गैर हैड काटरों के आफिस ८०, ३१५ ००० , 
छो टे प्रान्तों के ज्ञिकें के शासक १६, १७, ००० , 
आन्तरिक विभाग ४६, ६१, ००० ? 
हिसाब को जांच ८१, ७६, ००० ,. 
न्याय विभाग १०, ०२, ००० ,, 
जेल ४७, २३, ००० ?' 
पुलिस ८१, २६, ००० ?” 
बन्दर गाह २५, ०८, ००० ” 
इसाई धर्म विभाग ३०, ७२, ००० ?' 
राजनेतिक विभाग २, ८८, ६६, ०००? 
विज्ञान १, ०८, १८, ००० 2 
शिक्ष। ३२, ५०, ००० 2 
स्वास्थ आर चिकित्सा 3६, ६८, ००० ? 
क््चि २२, ६६ ००० ८ 
उद्योग धन्धे २, ७७, ००० 
हवाई जहाजादि ४८, ००० ? 


विधिध विभाग 


२७, ६८, ००० ? 


९-मकमााए० अदड-३--- समा / पक... दाह. ऋभ्ममाााकक. 2>०क+० ०-० >०००>राकन्क 


६, 93, ०६, ०००७० 


ऑनीनीयिभीभीयननप८कन ना _ मन» पक 


येग 
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भारतवष में ऊँची नोकरियां प्रायः अंगरेजों को ही दी 
जाती हैं । यहां उन्हें कितना भारो भारी वेतन दिया जाता है. 
इसके कुछ उदाहरण ली जिए;-- 


अधिकारी वाषिक वेतन 
गवनर जनरल २, ५०, ८०० रू० 
गवनंर जनरल को प्रबंध कारिणी कॉसिल 

के मेम्बर; प्रत्येक 40, ०००! 
कमांडरन चीफ २, ००, ००० ? 
चीफ कमिश्नर, प्रत्येक ३६, ००० !”! 


ऊपर सिफ वेतन के अंक दिए हें | अलांउस के अंक देख- 
ऋर ते ओर भी अधिक चकित हैाना पड़ता है।७ जून सन्‌ 
2६२३ ई० के “ यंग इडिया?” के सप्ठिमेंट के लेख की कुछ बातें 
आगे दो जाती हैं । उसमें वाइसराय के वेतनओर अलाउ'स का 
हिसाब इस प्रकार दिया है--- 


वेतन २, ५०, ८5०० रू० 
व्यय प्रबन्ध सम्बन्धी 

( 5पग9॥प49 ) अलॉउस 3०, ००० रूए 
कंटे क्‌ ( ८००५:०४८८ ) अलाउस १, ७५६, ००० रू० 
स्टाफ ओर खानदान 8, 9१, १०० रु० 
दौरे का खच ३$ ५७५, ००० रु० 


बेंड, शरीर रक्षक ( 80५५-2५४7५ ) और 
व्यक्तिगत स्टाफ (फोज्ञ की मद्द में) ४, ३६, ९०० रु० 


अमर मर+ं++>पकरूरथफ पर 
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यैग १७, १८, ६०० रू० 


न्द्रोय व्यय ८३ 


इस प्रकार केवल वाइसराय के लिये हमें प्रति वष १७ छाख 
रुपये से अधिक खच करना हे।ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 
के प्रधान का वाषिक वेतन १५,००० पोंड ( अर्थात्‌ २ छाख २५ 
हज़ार रुपए ) प्रज्ञातंत्री फ्रांस के प्रधान का वेतन ४००० पॉंड 
६ आअथात्‌ ६० हजार रुपये ); ब्रिटिश साम्राज्य के प्रधान मंत्री का 
बेतन ५००० पोंड ( अर्थात्‌ 9$ हजार रुपए ) है । इन्हें इसके 
आतिरिक्त रहने का मकान ओर मिलता है | कया ये अधिकारी 
भारतत्रप के वाइस राय से कम महत्व के, कम शक्ति शाल्रो या 
कम्म आदरणीय है ? सम्भवतः उनकी वेतन जितनी कम है, 
उतनी ही येग्यता अधिक है। 

भाग्तवषं के अधिका रियें के वेतन ओर अछाउस की वृद्धि 
भी विलक्षण रूप से होतो है। किफायत-कमेटी की रिपोर्ट से 
मालूम होता है कि केन्द्रीय प्रान्तीय सिविल शासन सम्बन्धो 
स्टाफ के कमंचारियों की संख्या सन्‌ १६१३-१७ से १६२३-२७ 
ई० तक केवल १० फो खदो ही बढ़ने पर भी उनके वेतन और 
अलाड स की रकम १०१ दी-सदी बढ़ गई है। सन १६१३-२७ 
में, इस मद्द में, २० २०, ६८, ००० रू० खर्च रुए थे, सन्‌ १६२३- 
२छ ई० मे उसका अनुमान ४०, 93, ६६, ००० रु० हुआ | 

इन लोगों की छुट्टी के नियम भी ऐसी डदारता से बनाए 
गए हैं कि उनके द्वारा होने वाले काम में हज न होने देने के 
चास्ते कम से कम ४० फी-सदी आदमी अधिक रखने पड़ते हें । 
इस प्रकार जो काम १०० आदमी कर सकें, उसके लिये हमें 
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१४० रखने पड़ते हैं । इस अंधाधुंघ व्यवहार की भी कुछ सीमा 
है ? इसका अन्त कब होगा !? 

किफायत कमेटो का सत-किफायत कमेटी ने इस 
मद्द में ५१ लाख रुपये का खच्च घटाने के लिये सिफारिश की 
है । इस समय इस मद्ठ में १६ लाख रुपये 'ऋण प्रबन्ध! के लिये 
है । कमेटी ने यह रक्‌म 'खूद' की मद्द में डालने का कहा हैं। 
इसके अतिरिक्त आर किफायत इन ख़ास खास बातों में की 
ज्ञाने की सलाह दी गई है-- 

क--चप रा सिये की संख्या घटाई जाय । 

ख--रेलवे, डाक ओर तार के मिलाकर एक विभाग कर 
दिया जाय, ओर व्यापार, उद्योग, राजस्व, खेती, शिक्षा, स्वास्थ 
नथा निर्माण का काय केवल दो विभागों (व्यापार और साधा- 
रण ) में बांद दिया जाय ओर इसमें १४ राख को बचत की 
जाय । 

ग--आबपाशी-इन्स्पेकूर और शिक्षा कमिश्नर न रखें 
जांय | 

घ--केन्द्रीय समाचार कायोलय में चार लाख की वच्नत 
की जाय। 

झू-- इंडिया आफिस के यहा से जाने वाले खर्च की फिर 
से जांच की जाय ओर उसमें हाई कमिश्नर के दकर के काम 
में करिफायत की ज्ञाय । 


केन्द्रीय व्यय ८ 


कमेटी के परामश विशेष उपयेगी नहों । केवल दो चार 
खड़े बड़े पदों के हटाने से काम नहों चडेगा। सम्ी परों रा! 
खेलन निष्पक्ष भाव से स्थिर होता चाहिये; रंग या जाति का 
भेद भाव नहों रखना चाहिये । यदि अंग्रेज साधारण न्यायानु- 
मे।दित वेतन पर काम न करे तो खद्देश-प्रेमी भारत-सर्ताने 
से काम क्यों न लिया जाय ? 


3-मुद्रा, टकसाल झोर विनिमय--इस में करेंसी 
के दक्कर ओर टकसालों का खर्च शामिल है। इसके अतिरिक्त 
४ अप्रेल सन्‌ १६२० हई० से, यहां हिसाब दो शिलिंग फी रुपये 
की दर से तेयार किया जाता है, पानन्‍तु असर भें भारत सर- 
कार का लगभग १ शिलिंग ४ पेस फो रुपये की दर से खत 
करता होता है | इस प्रकार इड्रूलेण्ड में खर्च के लिये एक पॉड 
के पीछे १५ रु० देने होते हैं ओर हिसाब में केवल १० रू? रखे 
जाते है। इससे जो फरक पड़ता है, वह विनिमय की मद्ग में 
डाल दिया ज्ञाता है। 


इस कुल मद्दु का व्योरा इस प्रकार है-- 


कक 


मुद्रा 5७,२३० 32०० रू० 
टकसाल २१,६२,००० ” 
विनिमय ६,६५,५०,००० 7 


याग १०,८१,७२५,०९० ? 


श्स 
अ्रीीक 
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८-सिविल निर्माण-कारय-इस मद्ठ में भारत सरकार 
से सम्बन्ध रखने वाले मकान तथा द्कर एवं समुद्रों में रोशनी 
घर आदि बनाने तथा उनकी मरम्मत करने का व्यय सम्मिलित 
है । सन्‌ १६२२-२३ ६० में इस मद्द का कुल अनुमानित व्यय 
२,६१,४६,००० रु० था । 


८-विविघध--इसका व्यौरा इस प्रकार है-- 


अकाल निवारण २७,००० रू० 
पेन्शन २,७८,०६,००० 
स्टेशनरी ओर छपाई ६६,३६,००० ? 
विविध ६१,१६,००० ” 





येग 3,०७,६१,००० रू० 


कहर ि हे 
१०-साॉानक व्यय--हसका स्थूल व्याोरा इस प्रकार हैँ- 


(क) सेना काम करने वाली (:॥८८६४४९०) ५७,२६,००,००६ 


2 काम न करने वालो 9,७१,३३,००८७ 
(ख) समुद्री बेड़ा १,३३,&६६, ००० 
(ग) सेनिक मकान आदि 3,६9,८५, ०००. 








ये।ग ' ६9,9२2, १७, ००८ 


न्द्राय व्यय ८७ 


पूबवोक्त सनिक व्यय के अंकों से स्पष्ट हागा कि (क! 
अर्थात्‌ सेना की मदद में कुछ ६१७० लाख रुपये का खच है । 
थु पं में ८ ७ 
इसमें से ५०१३ छाख रुपये का खच्र भारतवष में है ओर शष 
९ + ७९५ में 
११७७ लाख रूपये का खच इगलड़ में । 


सेना के इस खचञ्च का कुछ और विस्तृत व्योरा इस 
प्रकार है- 


भारतवष में लाख रुपये 
स्थायी सेना ३०३६ 
शिक्षा, अस्पताल, डिपो आदि ८०७ 
सेना का हेडक्काटर आदि १८३ 
हवाई फोज आदि ६६ 
स्टाफ हिलाब ३२ 
विशेष कायकनां १६६ 
विविध १७५ 
काय न करने वाले ३६६ 


सहायक ओर टेरिटाोरिपल ११६ 
येग ५० १३ 
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इड़लण्ड में ( लाख रुपये ) 
भारतबपष में प्रिटिश सेना के 
काय्य के बदले बार आफिस 


को देने के वास्ते १७६ 
भारतवष में काम करने वाली ब्रिटिश सेनाओं 

की यात्रा के समय का वेतन, ओर भत्ता २२ 
अफसरों के फर्को का भत्ता ६३ 
अफसरों के परिवार विवाह आदि का भत्ता 9६ 
ब्रिटिश सेना से लिए हुए स्टोर के बदले वार 

आफिस के देने के वास्ते १३ 
ब्रिटिश सेना के कपड़ों का अलाउ सत प 
ब्रिटिश सेना की बेकारी का ब्रीमा २० 
विनिमय सम्बन्धो र५ 
स्टोर खरीदने के लिए 9५ 
हवाई फौज आदि जल 
स्टाक-हिसाब १४७ 
विविध १०४ 
काय न करने वाले ३७५ 
येग ११५७ 


सैनिक व्यय को वृद्धि-दरिद्र भारत में सेनिक व्यय 
का इतना बढ़ जाना अत्यन्त दुखदायी है। सन्‌ २८५६ ह० में 
यहां इस मह्‌ का खच १२॥ करोड़ रुपया था, सिपाही विद्रोह 


केन्द्रीय व्यय ८६ 


के पश्चात्‌ १४॥ करे।ड रुपये हुआ, ओर सन्‌ १८८५ ई० में यह 
व्यय १७ करोड़ है| गया । सन १६२१-२२ में यह 99.६ करोड़ 
पर पहुंचा । 


सार्वजनिक ऋण का एक प्रधान कारण सैनिक व्यय की 
यह भयंकर वृद्धि है । इस छिये उसकी एक बड़ी मात्रा सैनिक 
व्यय के लिये छी हुई समभनती चाहिये, ओर ऋण के सूद 
का एक बड़ा भाग सैनिक व्यय में ही जोड़ता चाहिये। पुनः 
सीमा प्रांत की रेलें भी सैनिक आवश्यकताओं के कारण ही 
बनाई ज्ञाती है; भर उन में जो घाटा रहता है, वह भी सैनिक 
व्यय में सम्मिलित होना चाहिये | इस प्रकार यह सब हिसाब 
जोक कर “यंग इ डियाके गाजम्व” ओर अथ सम्बन्धी सप्लीमेंट 
के लेखक का कथन है कि सन १६२३-२७ में जो ६४ करोड़ 
रुपये सेना में ख्त्र होने का अनुमान किया गया हैं, वह वास्तव 
में ६० करोड़ समझा जाना चाहिये । यह केन्द्रीय सरकार के 
कुछ व्यय का ७०फी सदी द्वोता है । 


वृद्धि के कारण-(क) सन्‌ १८५७ ई० के सिपाही 
विद्रोह के पहिले यहां अंगरेज्ञ सिपाहियों की संख्या ३६ हज़ार 
ओर देशी सिपाहियों की २३१ हज़ार थी । विद्रोह के पश्चात्‌ 
सरकार ने तय किया कि प्रति दो देशी सिपाहियों के पीछे एक 
अ्रंगरेज़ी सिपाही रक्खा जाय, ओर भारतीय सेना का प्रबन्ध 
इंगलेड के युद्ध विभाग अर्थात्‌ वार आफिस ( *४»० ०१०४ ) से 
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ही | एक अ्रंगरेज़ सैनिक उसी पद पर काय करने वाले देशी 
सैनिक की अपेक्षा सर मिला कर प्रायः पांच छः गुना वेतन 
पाता है। इसके अतिरिक्त उनका तथा उच्च अंगरेज़ अफसरों का, 
इंगलड से आने जाने तथा पेंशन का व्यय भी भारत सरकार को 
देना पड़ता है । 

(ख) वेतन ओर पेन्शन के अतिरिक्त अंगरेज़ सैनिकों को 
तरह तरह के अलाउ स मिलते हैं । अयोग्य तथा मरे हुये सििपा- 
हियों के घर वालों को धन देने के लिये सखैरात की मद्द खुली 
हुई है| महा युद्ध के वाद वार आफिस ने दो नयी मह्दें और 
निकाल दी हैं | उनमें एक का नाम है वेकारोी का बीमा, और 
दूसरी का, व्याह का भत्ता | कमेटियों की बेठक और विनिमय 
आदि अन्य अन्य मद्दों में भी चार आफिस भारत सरकार से 
प्रति वष करोड़ों रुपये लेता है । 

( ग॒ ) अँगरेज सिपाही यहां थाड़े दिन नोकरी करते हें, ये 
भारतवपष के च्यय से शिक्षा पाकर ४।५ वर्ष के लिये यहाँ आते 
हैं, ओर पीछे लोटकर जन्म भर के लिये भारत के घन से मौज 
उड़ाते हैं, ओर ब्रिटिश सरकार की रिजवं ( रक्षित ) सेना का 
काम देते हें। 

(घ) युद्ध की नई नई आविष्कृत बहु-मूल्य वैज्ञानिक 
सामग्री भी सेनिक व्यय को अधिकाधिक बढ्वाती रहती है । 


( ड. ) भारत-सरकार ने सन १८५६ की पश्चिमात्तर सीमा 
से आगे बढ़ कर देश को बड़ी हानि पहुंचाई है। वर्जिरिस्तान में 
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बह प्रति वर्ष करोड़ों रुपये स्वाहा करती है | कप उपजाऊ भूमि 
में निवास करने वाली खतन्त्रता-प्रेमी वीर जातियें को प्यारी 
खतंत्रता में हस्तक्षेप करने से सरकार को नेतिक और आर्थिक 
हानि अनियाय ही है । 

(था) भारतवर्ष की सीमा से बाहर भारतवर्ष का रुपया 
खर्च करने के लिये ब्रिटिश पालिणामेण्ट की खीकृति की आवच- 
एयकता हे।ती हैं । उस समय कुछ वाद-विचाद ते होता है, पर 
प्रायः खीक्रति मिलने में शंक्रा नहीं हैती । “सन्‌ १८३८ ई० से 
१५६०० तक अफगानिस्तान | सूदान, जित्राल, तिव्वत दांसवाल्ट 
आदि में १२ युद्ध हुए | इन युद्धों से, तथा गत महायुद्ध के समय 
मेसेपेटेमियाँ ओर केनिया के युद्धों से ब्रिटिश साम्राज्य की: 
वृद्धि हुई है, फिर भी इन युद्धों के खुच का बड़ा हिस्सा भारत: 
वर्ष के। देना पड़ा है । इसके विपरीत उपनिवेशों के लिये रखी 
हुई सेना, जल-सेना श्रादि का खच्र इंगलड के गाज-कापष से 
दिया जाता हैं ।» 

( छ ) भारतवष को इंगलड के जहाज़ी घेड़ के ख़् में भाग 
लेना पड़ता है। कहा जाता है कि नाम-मात्र के ख्े से भारत 
को रक्षा हो रही है । वास्तव में यह बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य की 
रक्षा करने ओर संसार में उस की प्रभुता बनाये रखने के लिये 
है। यदि यही माना जाय कि उससे भारतव्ं की भी रक्षा: 
होती है, ता यह रक्षा भी ब्रिटिश साम्राज्य और विशेषतया 
ब्रिटिश द्वीपों के खाथों की रक्ष। के लिये है । 
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किफायत कमेटी का मत--किफायत कमेटी ने सेना 
सम्बन्धी विविध भागों में की ज्ञाने वाली किफायत की व्योरा 
ज्ञगी लाट के हाथ में छोड़ने हुए, यह मत प्रकाशित किया है - 

कऋ--ल इने वाली फौज घटा कर तीन करो इ की किफ्रायत 
को जाय । 


य्त्त 





प्रबवकछ रक्षित सेना रखी जाय, जिससे युद्ध के समय 
हिन्दुस्थानी बटाजछियतें २७ फी सद्दी घटाई जा सकें । 

ग-मेटर गा डियां ज गी जहाज़ ओर स्टाक घटाये जांय, 
सामान-संग्रह ओर फोजी कार्य में किफायत की जाय । 

कमेटी ने यह स्वीकार करने हुए भी कि यहाँ शांति काल में 
भी युद्ध-ऋाछ छझी तरह सेना रक़्खो जाती है, सनिक व्यय में 
केवल १० करोड़ की किफायत की सिफारिश की है | भारत- 
बप की भयंकर दरिद्रता को देखते हुए उसे इस मद्द में अधिक 
नहों, तो इससे तिगरुनी क्रिफायत की तो सिफारिश करनी 
चाहिए थी। 


स्सेनिक खच घटाने के उपाय-( क ) भारतीय 
सेना का इंगलेंड के चार-आफिस से सम्बन्ध तोड़ कर 
उसका प्रबन्ध भारत-सरकार के हाथ में दिया जाय, ओर 
भारतोय व्यवस्थापक सभा के मतानुसार इस विभाग का व्यय 
निश्चय हुआ करे। इस समय वार-आफिस मन माना खच 
भारत सरकार पर डाल देता है; यह अन्याय है । 


केन्द्रीय व्यय ६३ 


( ख ) अँगर जी सेनिक जितने दिन यहाँ नोकरी कर, उतने 
दिन का उचित वेतन उन्हें दिया जाय, उनकी शिक्षा का भार 
ब्रिटिशसरकार अपने ऊपर ले, क्योंकि उसका अधिकांश लाभ 
डसे ही मिलता है| अँगरेजी सेनिकें के अछाउ'स और पेंशन में 
भी उचित कमी की जाय । 

( ग) सीमा पार को स्वतंत्रता प्र मी जातियों की खतंत्रता में 
बिलकुल हस्तक्षेप न किया जाय; वहां से खब सेना हटा ली 
जाय ॥ 

( घ ) सरकार प्रजा को संतुए रखे ओर उसके बल को 
अपना बल समझे, विश्वास पूवक सेना का भारतीयकरण हो 
अर्थात्‌ ख्चोला ब्रिटिश भाग कम करके उसके स्थान में बीर, देश 
प्रमो भारत संतान के भरती क्रिया जाय । भारतवासियों की 
सेनिक्त शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, जिससे समय पर 
स्वदेशवासो स्वयं अपनी रक्षा कर सके, ओर स्थायी सेना यथा- 
शक्ति कम रखनी पड़े । 

१९-- थि विल छयय, ओर रेलों में किफायत 
करने को रकसम-यह एक असाधारण महद्द हैं । सन्‌ १६२३- 
२७४ ई० का बजट उपास्थत करते हुए राजख सदस्य ने कहा था 
कि ४ करोड रुपये कम खच किये जांयगे । वह रस समय यह 
न बता सके कि किस मद्द में किस प्रकार यह ख़र्च कम द्वोग। ! 
इस लिये यह रकम इस विशेष मद्द में डाल गयी । 
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१२---प्रान्तों के देना लेना--फ्ेन्द्रीय सरकार के 
प्रान्तीय सरकारों का जै। देना लेना: है।ता है, वद इस मद्द में 
डाला ज्ञाता है । 


केन्द्रीय सरकार के खच' के नक्शे में दी हुई मद्दों का वणन 
है।चुका । इस परिच्छेद को समाप्त करने से पूत्र होम चार्जज़' 
का भी उछ्टेख कर देना आवश्यक है । 


होम चार्जोज ( 40072 (93॥772८७५ )-भारतवष से 
यहाँ के शाखत-वयय निमित्त बहुत सा धन प्रति वष इँगलेंड 
जाता है | इसे हैम चार्जेज या विछायतो खर्च कहते हैं : 
स्व० श्री० दादाभाई नोरोजी ने इस घन को 'भारत के लूट के 
रूपये! की संज्ञा दी है । अन्य लेखकों ने इसे 'सलामी का घन! 
या “चूसनी' ( 70भ॥ ) का माल कहा है । 


विदित ही कि सन्‌ १६१३-१७ ई० में 'होम चाजे ज, में कुछ 
२,०३,११,४२३ पॉंड, अर्थात्‌ ३०,४५,७१,३४५ रु०, व्यय हुए थे। 
उस समय से सन्‌ १६२१--२२ ई० तक आठ चध में इस मद्दृ 
की रकम लगभग डेढ़ गुनो हो गयी; १७,२७४, १६,३६२ रू० 
का व्यय बढ़ गया । अतः प्रति वर्ष औसत तृद्धि लगभग दो 
करोड़ रुपये हुई । इस का कारण यह है कि भारतवर्ष के जिसमें 
अति वर्ष वेतव आदि के अतिरिक्त पेन्शन वगैरह का खर्च बढ़ता 
जाता है । । 
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इस ख़च के अन्तगंत भिन्न भिन्न मद्दों का ब्योरा इस 
प्रकार मल 





4 
॥ 


। ११२१-२९ का २:२४ का 


मदद 


अनुमान, 


हिसाव; रुपये में. ; में 
| । रुपयों में 





( के ) आय प्राप्ति का व्यय १३,२१०, १६५ | ५४१,६६,००० 


| 
| 
( ख ) रेल के हिसाब में ( १५,४६,५६,२१८६ (१५,५६, ६४,००० 

गा के हिसाब में .«« 
(ग ) नहर के हिसाव ३७, ५३५ को 


| कि ! 
( घ ) डाक और तार ४०, ८७,००० 


ऊः ऋण सूद्‌ ' 
( डः ) ऋण का सूद . ५,२८,६७, १६१ | ६,१२,४६,००० 


( थे ) सिविल शासन . १,०७,८६,०६२ | १,१७,६०,००० 


( छ ) मुद्रा, टकसारू ओर 


| 


विनिमंय द ६३,६५६ ६,४९६ ६ ६५,६८६ ६,00० 

। 
( ज़ ) मुल्की मरकानात आदि २,६०,००३ १,४७,००० 
( भ ) विविध ३,9७२,३२,५३६ | २३,५७,३३,००० 


१८,३५,०२,५५१9 [१५,०६,५७,००० 


( ञअ ) सेना के हिसाब में 


अब. 5८ जलन अन्न ना अ नीअिओनििभ नी ननभ।ी लत नीला “++5 अिनाजिएणडजणननिओन ल््नितभा।ण। 


येग ४४७,७०,८७,७३७ (७६,०५७, ६६,००० 
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होम चार्जेज़ के अन्तगत सूद में यहां से प्रति चर्च एक बड़ी 
रक़म जाती हैं । जिस पूंजी पर वह सूद दिया जाता है चह सब 
उत्पादक कायों में हो लगी हुई नही है, जो उत्पादक कार्यों में 
है, उसका भी पूण लाभ इस देश के। नहीं मिलता । रेल आदि 
का बहुत सा समान यहां तेयार कराया जा सकता है, फिर भी 
सरकार उसके लिये किसी न किसी बहाने से रुपया इ गर्लेंड 
भेजनी रहती हैं। खदेशी उद्योग धन्धीं की उच्नति की उसे 
यथेप्ट चिन्ता नहीं । इन सब बातों से यहां खर्च का भार बढ़ता 
जाता है। 

सरकारी खच में बृड्टि-केन्द्रीय सरकार के खर्च 

की म्रात्रा गत पचास वष से बढ़ रही है | महायुद्ध के समय से 
तो यह वृद्धि बहुत हो अधिक हा गयी है । 

सन्‌ १६:१३--१४ ई० में खर्च ६६.७ करोड़ हुआ था । सन्‌ 
है । इससे मालूम 
हो जाता हैं कि केबल ८ वष में, सिफ केन्द्रीय सरकार के व्यय 
में ७३ करोड़ रूपये से अधिक की वृद्धि हो गई और चह् दूने से 
भी अधिक हो गया । 


१६२१--२२ ई० का खच १४२-८ करोड़ हुआ 


निधन भारतवासियों के लिये यह केसी निदयता का भार 
है, यह पाठक ख्य॑ं बिचार ले | 


सरकार को चघाटा--पिछले कई चर्ष से सरकार को 
भयंकर रुप से बढ़ी हुई आधश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती 


केन्द्रीय व्यय ६७ 
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बार बार उसे घाटा रहता है। घाटे की कुछ रकमें इस प्रकार 


हें-.. 


सन्‌ १६१८-१६ ६० ६ करोड़ रुपये 

4 हल शछ ,, ?” 

७» २६२०-२१ ,, २६ »४+ 7? 

9 ९&२१-२२ ,॥ २८ ,, ,; 

५9 १६२२-२३ ,, शी 3७४ ० 
..._थोग . १०१ करोड़ रुपये... 


इस प्रकार केवरू पांच साल में १०१ करोड़ रुपये का 
घाटा रहा ![!! 


किफायत कमेटी, सिफ साढ़े उन्नीस करोड़ 
की बचत--भारत सरकार ने नए नए टैक्स ऊरूगाकर अपनो 
आर्थिक स्थिति सुधारनी चाही, पर वह सकल न हुई । अन्ततः 
सन्‌ १६२२ ई० में लार्ड इंचकेप को अध्यक्षता में एक किफायत 
कमेटो इस लिये नियुक्त हुई कि वह भारत सरकार को राय दे 
कि उस के खच में कितनी कमी हो सकती है । इस कमेटी ने 
निम्न लिखित हिसाब से सिफ १६॥ करोड़ रुपये का खर्च घटाने 
की सिफारिश को है-- 


सेना में लगभग १०॥ करोड़, रेलवे में ४॥ करोड़, डाक ओर 
३ 
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तार में १ करोड़ ३७ लाख तथा अन्य मुढ्फकी महकमों में ३करोड़ 
कुछ लाख घटाने का परामशं हैें। 

इस किफायत के सम्बन्ध कुछ विशेष बातो हम, उक्त मद्दों 
का ब्यौरा देते हुए, पहले प्रसंगानुसार कह आये हैं । यह रिपोर्ट 
अत्यन्त अखंतो प-प्रद है, जिस सरकार का वापिकव्यय डेढ़ अरब 
के लगभग हो, और जिसकी अधिक म्धिति ऐसी खराब हो, उम्प 
की इतनी सी किफायत से क्या कल्याण हो सकता है ? भिन्न 
भिन्न मर्दों में जो किफायत होनी चाहिये, उस का विचार हम 
कर चुके हैं । वास्तव में भारतीय शासन प्रणाली में नीति का 
मोलिक सुधार होने पर ही आधथिक परिस्थिति में यथेष्ट 


सुधार होगा । 
अस्तु, अब हम अगले परिच्छद में केन्द्रीय आय कः 


विचार करते हैं । 


>> ८८८८०... 
न्च्ल््रास्स््- 


>> है ] >)# 


(पट > गा (रू »छ) 
>--*+2 5 लि 


ज्द्रोय व्याय 
भा(त सरकार को आय--आगे भारत सरकार को 

अजुलनात्मक आय दी जाती है, इ'र्ले माल्य्प होगा-- 

कऋ--कफ्िस किस सह से सर रको कितनी आय होती है 

ख--सन्‌ १६१३-१७ ६० ( युद्ध से पहिडे ) को अपेक्षा अन्य 
थर्षों में भिन्न मिन्न मद्दों की आय कितनी बढ़ी है। खुवारों के 
बाद हिलाब रखने के ढग में परिवतंत हो गया है। तुझता ठोक 
करने के लिये सन्‌ १६१३-१७ ई० की आय के अंक उत्त हिताब 
से ( किक्रायत कम्रेटो की रियोट ह आधार पर ) लिये गये हें, 
जैले वह उस वर्ष सुधार हो जाने की दशा में होते । 

सद्दा। का ब्योरा और आलोचना-तक्रे के बाद हम 
उसमें दिये हुए सन्‌ १६२२-२३ ई० के अचुमानित आय को 
मददों का ब्योरा देते हुए उनको थाड़ी थाड़ी आलेाचना 
क्रंगे। 

स्मरण रहे कि ज्ञो आय ऐसी मद्दों के सम्बन्ध में है, जिनके 
विषय प्रान्तीय हैं, वह केवल उन छोटे २ प्रान्तों के सम्बन्ध में है 
जो प्रबन्ध के लिये चीफ कमिएनतरों के, परन्तु वाप्ता में। केन्द्रोय 
खरकार के द्वी अधीन हें । 
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चर 
व्याोरा इस प्रकार है--- 





पदा< द्र 





१ रुंणा का स्टोर ओर युद्ध 
को सामग्री 


३० फोसदी 
कप. लवण नर पेटे 
२ कायला, केक ओर पेटेन्ट 
(् 
द्ध्य 
22 ८ आना टन 


३ मद्‌ 
(अ) एल, वियर, पोर्टर, 
सीडर, आदि 
(आ) स्प्रिय ओर लिकर 


८आना गेलन 
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४ दियाखलाई 4 आर की 
शी) फी ग्रास 
बकसत ' 
४ अफोम २४४ सेर 
६ मिट्टी का तेल £)॥ गेलन 
७ शक्कर २७५ फीसदा 
८ तम्बाकू विविध 
६ सिगरेट ७५ फीसदी 
१० मशोन शा ? 
११ अन्य पदाथे शा 
१२५६ सूत ५ 7! 
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१७५ भोज्य ओर पेय 

२६ कच्चा माल 
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आदि 
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२३ निर्यात कर । 
(भ) खाल और चम ड़ १५ |. १२,००००० 
(य) कन्चा जूट १४ से ४॥$ तक 

फी गांठ 
| 5 ) 
तैयार जूट २०; से ३२) | 3828 
| तक फी टन | 
| 
(स) चावल । 4८) मन | १,१०,००,००० 
(द्‌) चाय १॥) प्रति सो 
पौंड ६०,००,००० 

44०] सामुद्रिक कर विविध २0०,0००,000 

२५ स्थल कर ह १२५,००,००० 

श्द सूती माल ल्‍ ३॥ फीसदी | २, ३४,००,००० 

श्छ मोटर स्प्रिट विविध 9५,00,000 

२८ मिद्दी के तेल श्आनाफीगलन 30,00,000 

२६ गादाम ओर बन्दर का 

किराया आदि । १०,००,००० 
निर्यात कर और आयात कर कह 
का येग ८६,५९१,५३,००० 
। 
घटाओ -वापिपी कर । १,४६,६६,००० 
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मी आन गे 


ओद्योगिक देशों में इस मदद की ही आय प्रधान आय होती 
है । भारतचषं में सरकार के इस मद्द से होने वाली आप, अन्य 
मद्दों की आय की अपेक्षा अच्छी हो ने पर भी बहुत अधिक नहों 
है । सरकार की मुक्त द्वार-व्यापार नीति (777८८ (४४१०८ 7ए०॥०५) 
इसके लिये उत्तरदायी है। भारत सरकार के आशिक स्वतं- 
अता नहों है, वह अपनी इच्छांनुसार आयात निर्यात पर 
कर नहीं लगा खकती॥, इसका उल्लेख पहिले किया जा चुका 
है । सरकार, ब्रिटिश व्यापारियें का बेहदद दबाव मानती है, 
इसी लिये यहां तैयार हुए सूती माल पर साढ़े तीन फ्रोसदी 
का कर लगाया जाता है; यह स्वंथा अनुचित है। 

सरकार के चाहिये कि विदेश से आने वाले तैयार पदार्थों 
पर, एवं यहां से बाहर जाने वाले कच्चे पदार्थों पर खूब कस 
कर लगावे, जिससे विदेशी माल यहां वहुत अधिक महंगा होने 
के कारण उस की आयात कम हो, ओर स्वदेशी उद्योग धंथों के 
उत्तज़ता मिले । 
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--२७,५०, ६८,००० रुपये 
२,१७५, ८७, 0०० स्‍ 

२२,३३, ११,००० रुपये 
२९,७२,००० 3 
२२,११,३६,००० रुपये 





केन्द्रीय आय १०७ 


क्ष ७ (५ 


व्यक्तियों, रजिस्ट्री न की हुई फर्मों आर संयुक्त हिन्दू 
परिचारों पर आय कर की दर यह है;- 

दो हजार स्पये से व्म वाप्कि आय पर कुछ कर 

नहों लगता । 

दो हज़ार से ४६६६ तक ५ पाई फी-रूपया । 

पांच हार से ६६६६ तक ६ पाई फी-रुपया । 

दस हृझ्आार से १६,६६६ तक ६ पाई फी-रूपया । 

बीस हज़ार से २६,६६६ तक एक आता फी-रुपया । 

तीस हार से ३६,६६६ तक १७ पाई फ्री-रुपया । 

चालीस हज़ार या इससे ऊपर १८ पाई फ़ी -रुपया । 

प्रत्येक कम्पनी ओर रज़िस्टरी की हुई फम पर, चाहे उसकी 

आमदनो कुछ हो हो, डेढ़ आना फी रुपये के हिसाब से आय- 
'कर लगता है । 

सूपर टैबस की दर निम्नलिखित हैं-- 

( १ ) पचास हजार रुपये से अधिक आय होने को दशा में 

प्रत्येक कम्पनी पर एक आना फी रुपया है । 

(२ ) संयुक्त हिन्दू परिवार पर 94,०००) से अधिक आय 
पर सूपर टैक्स आरम्भ होता है, अर एक लाख 
रुपये तक आय जितनी अधिक हो, उस पर दर एक 
आना फी रुपया है | एक लाख रुपये से अधिक आय 
पर सूपर टेकक्‍्स उसी द्र से लगता है जिस से वह 
किसी व्यक्ति पर लगता है | 
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(३ ) क-व्यक्ति और रजिस्टरों न की हुई फर्म पर ५०,०००) 
से भधिक की आय पर सूपर टैक्स लगता है 
ओर एक लाख रुपये तक आय जितनी अधिक 
हो, उस पर दर एक आना फी रुपया है । 


ख--एक लाख से अधिक की आय पर प्रति पचास 

हज़ार तक की वृद्धि पर सूपर टेक्स दो पैसा 

फी रुपया बढ़ता है | इस प्रकार डेढ़ लाख तक 

। दर डेढ़ आना फी रुपया ओर दो लाख तक दो 
आना फी रुपया, इत्यादि । 


ग-साढ़े पांच लाख से आय जितनी अधिक होती 
है, उस अधिक आय पर सूपर टैक्स की दर छः 
आने फी रुपया है । 


बिल 


सूपर टैक्‍स महायुद्ध के समय लगाया गया था। यह 
अनुमान किया जाता था कि शायद युद्ध के पश्चात्‌ यह 
बंद हो ज्ञाय | परंतु जब कि सरकार का ख़र्च दिन दिन बढ़ता 
हो जाता है, तो इस दशा में जो टैक्स एक बार चाहे विशेष 
परिस्थिति में ही लगे, उसका फिर घटना तो प्राय: असम्भव दी 


हो जाता है। 


भारतवर्ष में आय कर और सूपर टैक्स को मह्द में सरकार 
को अपेक्षा-कृत बहुत कम आय होती है। जब देश का बहुत 
सा व्यापार आदि विदेशियों के हाथ में हो तो देश वालों की 
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आमदनी कम होनी हीं चाहिए, फिर इस मदुद में सरकार के 
हो आय अधिक कहाँ से हो ! 


इ-नसक-इस महद्ृकी आय का ब्योरा इस प्रकार हैः-- 





१६२२--२३ का अनुमान 
॥। 
५०8४ रुपये 





। 
१--उत्तरीय भारतवर्ष -राजपुताना 


सांभर भील आदि, सुलतान ' 
पुर ॒ पंजाब का नमफ्र का 
पहाड़, कोह्ाट मंडी, आदि २,१८,०८,००० 


२->--मंद रास, पूर्रोतट १,७१, ६६,००० 


३-बंबई तट ओर कच्छ की खाड़ो ' १,७५६ ,२७,००० 





॥ 

। 

| 

| 

हि |] 
४--बगाल | १,६२,८०,००० 
५--बमा ३७,००,००० 
६--बिहार उड़ीसा १,०00 
योग 3, १३,०६,००० 

। 
घटाओं -- वापसी २७,०६ ,00० 


० * ७ 2०२३३०१-६ ५८ सर. का 2७०० व >जम ७०७७० "4 नमन रकम काम... कक. ००००० ०-7० 
>7५+-नकन्‍-कक-+-क, 
.+-२.२२.-०४काा॥।७ समलादतानाक, 
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लू० १, ५, ओर ३ की आय अधिफ्वर उत स्थार्ता में हा 
बताये हुए नमक से ही होती है, त॑> ४ ओर ५ की, अधिकतए 
बाहर से आये हुए नमक से होती है | 
सन्‌ १६०२ -- २४३ ई० में खर्कार ने ५.२६,००,००० मन तप्रक 
के खनन होते का अनुसात किया परन्ठु-ऋए बाद्ध के कारण 
उससे कगे खन् को सम्भावना हैं। 
न्‌ श्ट८२ ई० से पहले भिन्न भिन्नरप्रातों में इस झैफ्प की 
में अंतर था। उस वय सरकार ने सब जगह दो रपए मत 
रैक्ल लगाया। सव्‌ १८:८ ई) में यह, ढाई रूपये कर दिया गया, 
बाद में यह क्रमरा:ः घटाया गया । सन १६०३ ई० में २) रु० हुआ, 
न्‌ १६०१ ई० में १) ओर सन्‌ १६०७ ई० में १) रु० मत रहा । 
सन्‌ १६१६ ई० में अन्यान्प करों की वृद्धि के साथ यह भी बढ़।, 
ओर १] की जगह १॥) मत हो गया । डस समय राजस्व सदस्य 
ने कहा था कि यह कर ऐसा रिजर्व (रक्षित) साधन है, जिसका 
युद्धकाल अथवा अन्य आश्िक संकट के समय उपयेग हो 
सकता है| सन १६२२-२३ ई० (शांति-काल) का बजट उपष्थवित 
करते हुए राजस्व सद्त्य ने अन्यान्य करों में फिर इसे बढ़ाने का 
प्रस्ताव किया था । परन्तु ब्यवस्थापक सभा के विरोध के कारण 
उस वर्ष यह न बढ़ सक' | सन्‌ १६२३--२४६० के बन्नट में फिर 
आय-ब्यय की समानता करने की फिकर पड़ी तो सरकार की 
दृष्टि इसी पर गयी; अन्य करों को वह पहले बढ़ा हो चुकी थी । 
इस वर्ष भी नम्तक के कर की वृद्धि का बहुत विरोध हुआ। 


केन्टरीय आय श्श्र्‌ 


परंतु ररकार ने खुघी हुई ब्यवश्थाइक खा के मत की भी 
घोर अयहेलना करके इसे बढ़ा हो दिया | कुछ लोग इस कर में 
बार्टियामेंट के उददारता पूर्वक दस्यक्ष प करने को राह देव रहे 3, 
पर उस्प की भी परीक्षा हा गयी; भारत खरझार के साय का 
अनुमादन हुआ, टेकल पास हो गया और भिथ्त प्रत्ना पर एक 
भार ओर बढ़ गया । 

नमक एक जीवसोपथायी पदाथ है और इसका ऋर एक 
पेसा कर है ज्ञी प्रकट अथवा गाण रूप से राजा ओर रंक, देश 
के सब आदमियों पर छूगता है | नमक तैयार करने का सर्व 
बहुत थोड़ा होता है, ( इस का हिसाव पिछले परिच्छेद में 
दिया जा चुका है ), कुछ कियाये में खच होता है। इस खब 
को छोड़ कर नमक के मूल्य का सब हिस्खा कर पर निमस है । 
कर-वृद्धि के कारण ज़ब यहां नमक मंहगा हो जाता है, तो पशुओं 
की कोन कहे, यह मनुप्यों की भी यथेष्ठ मात्रा में नहीं मिलता 
ओर इसका उपभोग कम हो ज्ञाता है। अतः यह कर बिढ्कुल 
उठा दिया जाना चाहिप, अथवा यदि रखना हो हो तो युद्ध से 
पहिले की दर पर रहे, अधिक नहों । 
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४---श्फो स--इस मद का व्योग इस प्रकार है-- 





ठेके की ओर ओषधियों की 
अफीम की बिक्री २,२५,७५,००० रू० 
आबकारी अफीम ८३,८9७, ००० ” 
योग ३५०६,३२,००० 2? 
घटाओ-- वा फ्सी २,००० ”? 
आय ३१०६,३०,००० ?? 


अफीम की अधिकतर आय इस पदाथ को स्याम, स्टंट 
सेटलमेंट आदि देशों के लिये, कलकत्ते में नीलाम करने से होती 
है । केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकौरों को पहिले २० रु० फी 
सेर के हिसाब से अफोम.बेचती थी, अप्रेल १६२२ ई० से २३ रू० 
फो सेर की दर से बेचती है। इस बिक्री से जो आय होती 
है, चह फेन्द्रीय सरकार की आबकारी आय द्वोतो है। 


४०--शन्‍्य शस्ाय--इसका ब्योरा इस प्रकार है-- 


१-मालगुज़ारो ४३, ६३१००० रुपये 
२--आबकारी ५६,२२,००० ” 
३-गर अदालती स्टाम्प १०,०८,००० . » 
४--अदालछती स्टाम्प १७,२१,००० ” 
५--जंगल २१,६८,००० ” 
६-रजिस्दी १,६८,००० 9 
$--रजवाड़ों का नज़राना ८८,०७५,००० . ? 








योग ३2३५,८५,००० » 
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उक्त खात मद्ठी में से रजवाड़ों का नज़राना छोड़ कर शेष 
सब के विपय प्रान्तीय है। ज़गऊर की आमदनी छूकडी तथा 
अन्य पदार्थों” की बिक्रों से होती है । रहज्िस्टी में पुराने 
कानूनी काग़रज़ों की खोज तथा द्स्तावेज्ञों की रजिस्ट्रो फीस 
शामिल है। रजवाड़ों से नज़राना प्रायः उन संधियों के 
अनुसार झाता है, जिनसे पूर्व कार में उनके कतिपय स्थानों 
का सरकारी स्थानें से परिवर्तन हुआ था, ओर जिनसे 
वे अपने राज्यों में फ़ोज़ रखने के लिये बाधित हुए थे । 


|. “5७ ७-३५, अ- अू)5+ 5 


६- --“रेल--इस मद्द का व्योरा इस प्रकार है-- 


क--सरकारी रेल 
कुल आय ६६,५७,२६,००० 
घथाओ- चलाने का खर्च ६८,००,७७,००० 


कंपनियों को दिया 





हुआ मुनाफा ६०,००,००० 
असली आय ३०, ६१,५२,००० 
ख--कंपनियों की रेल १६,४२,००० 
योग ३१,१०, ६७,००० 


रेलवे स म्वन्धी आवश्यक बातों का वर्णन पिछले परिच्छेद्‌ 
में हो चुका है। 


$---आाबपाशो--यह मदद प्रान्तीय है । 
< 
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के 


८---डाक खो र तार-इस मद्द का वपौरा इस प्रकार है-- 








आय लाख रूपये 
भारत में, डोौक ओर तार की आय ६२३ 
2 2 मनियाडर कमीशन ११० 
2 7? अन्य आय ७४६ 
४. 9 इहूल्डो योग्पियल लार २१ 
इंगलड में... ! ?! ०2 १२ 
याग श्र 
ब्यय लाख रुपये 
भारत में, कार्यालय व्यय द८ रे 
9”. 9 स्टेश्षरी ओर छपाई ३२ 
?? » डाक लाने ले जाने का खच ११८ 
!" »> तारकी छाइन ६१ 
?! # विविध १३ 
इंगलंड में, ईस्टर्न मेल को देना २ 
2... ? अन्य व्यय डे 
भारतवष ओर इंगलेड में, इंडोयो रपियन तार ३० 
योग ६४० 


कुल असली आय १११५--६४०८ १७९ लाख रुपये 
सभ्य देशों में डाक ओर तार जनता के सुभीते के लिये होते 
हैं, यहां इनसे भो आय वसूल करना अभीष्ठ है । सरकार ने डाक 
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का महसूल बढ़ा कर लोगों के पारस्परिक व्यवहार-वृद्धि में बड़ी 
रुकावट डाल दी है । पासलों के महसूल की द्र बढ़ने से अब 
जन साधारण को वी० पी० से पुस्तकें मंगाने का खच बहुत 
कष्ट प्रद हो गया है। इससे साहित्य ओर शिक्षा प्रचार को बहुत 
धक्का पहुंच रहा है । 


#च # 5०७७ # ४ आती धिआइआध हट ८ 


<---सू दू--इसका व्योरा इस प्रकार है-- 


केन्द्रीय सरकार से दिये हुए ऋण 


ओर पेशगी का सूद २७, ९६,००० रूछ 
रेलवे कम्पनियों को दी हुई पेशगी 

का सूद 9,५0,000 ? 
रेलवे कम्पनियों के प्राविडे 

को सिक्‍्यूरिटी का सूद ३७,५५,००० ”? 
विविश १,६७,००० ?* 
इंगलंड सूद की विविध आय ३,०३,००० ” 





की. >+ “से जकमम्थरकार० ह०-5 +रक का न जन अयार 


योग ८७,३ १,००० 7 


उन अननथन.3.+>ंबनम 
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१०---सि वल शासन --श्सका व्यौरा इस प्रकार है-- 





न्याय विभाग ३,४६,००० रुपये 
जैल ११,११,००० ?? 
पुलिस १३,६३,००८० !? 
बन्दरगाह २७,२१,००० 7? 
शिक्षा १२,१७,००० 7 
चिकित्सा ५०,००० ? 
स्वास्थ ३,09,000 !? 
क्त्षि ६,८०,००० ?? 
उद्योग धंधे ३56 660: 7 
विविध विभाग २०,७५१ ०00 ? 
याग ः ८६,४६,००० ?? 


इन विभागों में से बन्दरगाहों को छोड़ कर अन्य सब 
विषय प्रान्तीय है । 


९९---मुद्रा, टकसाल झौर विनिमय--- इसका- 


ब्यौरा इस प्रकार है-- 


मुद्रा ३,०३, १३,००० रुपये 
टकसाल १६,१८,००० 2 
विनिमय या 0 





योग ३/२२,३१,००० रुपये 


केन्द्रीय आय ११७ 


हू अधच ही आम 


इस मह्ठ में पेपर करेंसी रिज़व॑ की सिक्रयूरिटियों की रकम 
का सूद, तथा भारतवप के लिये पैसा, इकन्नी आदि सिक्‍के, एवं 
विदेशों के लिये अन्य सिक्के ढालने का लाभ सम्मिलित है । 
( भारतवष के लिये रुपया ढालने में जो लाभ होता है वह 
सुवर्ण स्टेंडड कोप में डाला जाता है ) 


रः में ८ 

१२---सि विल निर्माण काय--इस मद्द में सरकारी 

सकानों का किराया, उनको बिक्री का रुपया तथा अन्य इस 
प्रकार की विविध आय सम्मिलित है । 


१३-०-विविध -इस मद्द में पेन्शव सम्बन्धी आय के 
अतिरिक्त, सपकारोी स्टेश्तनरी अथवा पुस्तक आदि की बिक्रो 
से होने वाली आय सम्मिलित है। कुछ मद्द का ब्योरा इस 
प्रकार है-- 


पेंशन सम्बन्धी आय २३,०१,००० रुपये 
स्टेश्नरी ओर छपाई १७,४१,००० ” 
विविध २५,६६,००० ” 
योग ६६,११,००0० ?? 


१४---स निक शझाय--इस महद्द में सैनिक स्टोर, कपड़े, 
दूध, मक्खन तथा पशुओं की बिक्री से होने वाली आय 
सम्मिलित है। कुल आय का व्योरा इस प्रकार है-- 


११८ भारतोय राजस्व 


स्थल सेना--- 





काम करने वाली ४, ६७, १६,००० रुपये 
काम न करने वालो २७,४७५.००० ” 
समुद्रो सेना २०,२३,०००  ” 
सेनिक निर्म्माण कार्य १७५,३०,००० ” 
योग ५,५४, १७,००० ? 


( ९५ ) प्रान्तों से सिलने वाली श्राय--इसका वर्णन. 
पहले किया जा चुका है। यह आय सदंथा अनुचित है| ध्सके. 
कारण प्रान्तों का अपनी उन्नति करने का अवसर नहों 
मिलता । भारत-सरफार के सेना भादि में अपना खुच 
कम करना चाहिये ओर आयात-कर आदि द्वारा आय बढ़ानी 
चाहिये | अपने भयंकर खत्चों का भार प्रान्तों पर लाद देना. 
अच्ुचित है। 


सरकोरी श्राय को वृद्धि--पिछले परिच्छेद में हम 
यह बता आये हैं कि केन्द्रीय सरकार के खन्च की मात्रा गत 
पचास व से बढ़ रही है । सरकार ने उस बढ़े हुए खच के 
वास्ते अपनी आय बढ़ाने के लिये विविध प्रयल किये, प्रज्ञा पर नये 
नये टैक्स लगाये | महायुद्ध के समय से तो सरकारो आंय 
बहुत ही बढ़गयी है । खुधारों के बाद केन्द्रीय सरकार के 
हिसाब रखने के दंग में कुछ परिघतन हो गया है । अतः तुलना 
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कार्य की सुविधा के लिये, हम सन्‌ १६१३-१४ ई० की आय के 
अंकों के उस हिसाब से देते है, जेसे चह उस वर्ष से पहिले 
ही सुधार हो जाने की दशा में रखे जाते | इस प्रकार उस वबष 
की आय ६५-८ करोड़ रुपये थी; सन १६२१-२२ ई० में वह 
११५-२ करोड़ हुई। इस से स्पष्ट है कि आठ ही वष में सरकार 
की आय लगभग पचास करोड़ रुपये बढ़ गयी । पुनः इस 
पर भी उसे २७.६ करोड़ रुपये न्‍क्मी कमी रही | यह रकम भी 
प्रजा के ही ऊपर पड़ो । इस तरह आठ वर्ष पहिले की अपेक्षा 
प्रजा पर दुगने से अधिक भार है। गया । क्या यह शोचनीय 


नही है ! 
दो पूरक! 


प्रान्तीय व्यय 


हम केन्द्रीय व्यय ओर आय का वणन कर चुक्रे । अब 
प्रान्तों के सम्बन्ध में विचार करना है । पहले प्रान्तीय व्यय को 
लेते हैं । 

प्रान्तों का तुलनात्मक व्यय--आगे दिये हुए नकरो 
से भिन्न भिन्न प्रान्तों को पृथक्‌ पृथक्‌ मद्दों का तुलनात्मक व्यय 
मात्यूम दा जाता है। 


लाख रुपयों में 


खसनुमानित व्यय [ १९२२-२३ |; 














भारतीय राजस्व 
है 4 ७6) ञ! ७0«* 6) (2 ०) 
बा आई १4 बा 
4547६ | भ्ए ७ | के 0५८ ७) का 
वर मा आह 5 5 न 
4११ (४ फ_च ई 0 । 0 6) 
।4+2! १६ 3५; की हे... हे: 
कल ७0 ४७७ 3३ (५४ 5१ (७४४ (४ 
डैडॉ2 | + ॥ह. 9 टी ४ छः 
४92)50:5|४ | हा 
सदमे कक  छ. छा «७ पर छ ७०८ न्‍ 
4॥2(-२-० 7. ००८ रथ 9 24, 
>2]232] | ग 8448 
न | छः हक 6४ द्ू 30... ७ ६४ 
2 बता हे «37 | र्ऊ 
(पं ० 0४ 
८० . कर कक «०७ ०6 ७72. [४ ६७६७० 
७।॥ ॥4| 30 की छा रा ९५ छ 
0702७ 3! «५०७ >छऊ छा | छा जाए 
००७ ५७८६७ ? 0 7 ॥#४ ह* ० 
2 23507: 38 "कक, कु छ ऊ ८ ही 5 
६2।।५]३ (४ ०७८ 4 र ०2 रे 7, 
० का ७. छा छा ४ 
6४. 99 ०9 १0: 
_#०.... ७... ०. (४ 0 (४ 
०७ट «१ क ४, ०) ह 
है 
हि करसमलिलि लक रन मत का 
दि 
फ ए 
॥ जा 
8४ [१४ 
५ रछि 
८ ं ८ 
४८६ शा 5 ए. 8 
ठ ५ ८7 बल ७. / प्र 
70 ४ 5 
७& €>7. [४ (20 ट्रि छा 
7 * एछिर टि ७ टटि 
ि 5 
गा [5 छ् (४224 द्र +[/ 











१२१ 


#5 8६ » «७ /5 ल्‍5 #+ #४७४ २७५ 3 35 /# / 5 ही न्‍॥ ढज # | हट ८5 #5 # 5 


प्रान्तीय व्यय 


६632|०३ ९ 

















५ 


जे 
०९४१ 





दल ली 
३4 


0४ 
९ 5.4 


यह 
३4 


कप 
१९१ ६ 


>0 





६३४ ०३०४ ६ 


0... .>->++त+ । "+3>37>-5+>5 75++ 





१ 
07 


नल 
न 


४ 
१2 





| 
६३४ ६००३ ६०३३ 8५ है] 
डे ही 


9. ४ (४४ 
0 | 


५५ 
॥ १ $ 





। 
। 








४ हे. 
2 
2ड 65 . 
क्‍ | 
७8 छदैेथ 
| | | 
6  £&$ 
३८९ 97४४ 
3 | 
३६ ६४६४ | 
० हु. 
। 
| द 
3] 
3३४ 56% 





। ।०2 १४४ 45% २४०० ॥29+॥६ 


7972) ४2) 
3॥.63 ३४)>।४2२ 


#242 


7०4 


002)20:) &29 ४४ 
७७५% ॥0॥9॥2] &2॥2॥%2॥ 
727/2॥/2] 

७32॥॥2॥ 2६0६ 0(5£ “%] ५४ 
88। ५ »(05 (42२ 378] 


॥083] 


१२५२ भारतीय राजस्व 


ने|ट-पीछे दिया हुआ नक्शा, तथा इसी प्रकार का प्रान्तीय 


आय सूचक नक्शा हमारी इस पुस्तक के लिये, श्री० पं० दया 
शंकरजोी दुबे, एम, ए, एल, एल, बी,ने “इन्डियत इयर बुक” के 
अड्डे से तेयार किया हैं । 


सयुक्त प्रान्त का उदाहरण--सब प्रान्तों की भिन्न 
भिन्न मदुदों के पृकक्‌ २ वर्णन से विषय का विस्तार बहुत बढ़ 
जायगा, और वह विशेष लाभकारी भी न होगा । एक प्रान्त के 
उदाहरणसे अन्य प्रान्तों के विषयमें भी बहुत कुछ ज्ञान हे] ज्ञाता 
है | अतः हम केवल संयुक्त प्रान्त के व्यय का व्योरेवार वर्णन 
करते हें ।* 


6» इस में हमें 'स्वार्थ! में प्रकाशित, श्री-प॑० दयाशंकर जो दुबे, 
एम ए० के लेख से विशेष सहायता मिली है । 


न -जजलनन अनल-डनिफन अनजाओलने |... ल्‍ >५ब सकने +अम»कनन»जाजओ 3 वन कनफमनीनानियना--+य+ के जज७क परकननक पा आन 
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आगे दिये हुए नक्शे यह से मालूम हा जायगा कि संयुक्त 
प्रान्त के, सन्‌ १६२२-२३ ६० में भिन्न भिन्न मद्दों का कुल अनु- 
मानित व्यय कितना था; उनमें से कितना हस्तान्तरित विषयों 
के लिये था ओर कितना रक्षित विषये के लिये; एवं प्रान्तीय 
व्यवध्थापक सभा के कितने व्यय की मंजूरी देने का अधिकार 
था ओर कितने को नहीं । 

इस नक्शे का योग, संयुक्त प्रान्त के पिछले योग से नहों 
मिलेगा, कारण कि कुछ मदद कम ज्यादह है । 
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23% 08 जज जे (७ / ०५ >+«० ऑऔके 


संयुक्त प्रानत का अनुमानित व्यय ( ९८२२-२३ ) ; 
( लाख रुपये में ) 
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पर पक परिषद्‌ को. 
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सद्दों का व्यौरा झौर श्रालोचना--अब हम नकरे 
की भिन्न भिन्न मद्ठों के व्यय का ब्योरा देते हुए उनको भआलो- 
चना करते हैं । हम यह बवाने का प्रयत्न करेंगे कि कित किन 
विभागों में ख़ं घटाना ओर किन किन में बढ़ाना उपयेगी 
होगा | 

(९) भारत सरकार को देना--इस के सम्बन्ध में हम 
यहिडे भो कदच्चुके हैं।सारत सपकार के ख़बे को कई मदद 
में बहुत किफायत की झा सकतो है, खाल कर फ़ांज्ी ख़च तो 
बहुत घटाया जा सकता हैं | इस के अतिरिक्त भारत सरकार 
करे पास आयात-कर ओर आय-कर की तरह के ऐसे जरिये हैं 
जिनके द्वारा वह अपनो आसदती आसानी से बढ़ा सकती है । 
गत परतच्ि वर्षा में इन ज़रियों से उसने अपनी आमदनी बढ़ाई 
भी है । प्रान्तीय सरकारों के पास आमदनी बढ़ाने के लिये ऐसे 
सुलम साथन नहीं हैं, ओग न उन्हें कर बढ़ाने की अधिक 
गंजायश होी है। प्रान्तों की बढ़ती हुई आवश्यऋताओं की 
पूर्ति करने के लिये ओर उनकी आधिक दशा खुधारने के लिये 
आवश्यक है कि कृषि, शिक्षा और उद्योग-विभाग पर अधिक 
रूपया खर्च किया जाय । इस लिये प्रांतीय सरकारों द्वाराइल 
रकम का दिया जाना शीघ्र ही बंद हो जाना चाहिए । 


(२) शासन व्यवस्था--इस मद्द के ख़् का ब्योरा इस 
अकार है-- 


# 


«१५ 


)५. (9 


4? 


श्) 
| 


# भ्द है 
“पे 


प्रान्तीय व्यय 


गवनर का चेतन 


१.२० 
गवनर सम्बन्धी अन्य खर्च २.६० 


कार्य कारिणी सभा के दो सदस्यों 


का बेतन १ श८ 
दो मंत्रियों का चेतन २.२८ 
गवनर, मंत्रियों और कार्य कारि- 

णी सभा के सदस्यों के दोरे 

का खत्च २१२२ 
व्ययम्धापक परिषद का सर २३८ 
सक्रटगरियट १० ६३ 
रेवन्यू वोड ३.५४ 
हिसाब की जांच 9५ 
कमिएनरों का बेसन और आफिस्स 

खन्च 9५० 
करत्टक्टग;, अंसिस्टेन्ट कलेक्टर, 
डिप्टी कलछेकुग आदि का चेतन 

ओर आफिस खनत्त 99०८ 
तहसीछदार, नायब तहसीलदार 

ओर अन्य अफसरों का वेतन 

तथा आफिस ख़न्च २६*१३ 


योग १३७५ & 


१२७9 


लाख रुपये 


>र 


स्‍डी 


2 


५ 


कु 


स्‍) 


नै 
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यद्यपि गवनंर, ओर उनकी कार्य कारिणी सभा के सदस्यों 
के वेतन के सम्बन्ध में व्यवस्थापक परिपद्‌ हस्स्तक्षेप नहीं कर 
सकती, ता भी उनके यात्रा-खत्र में कुछ किफायत की जा 
सकती है । मिनिस्टरों का वेतन भी कमर किया जा सकता है। 
संयुक्त प्रांत के मंत्रियों ने गत जनवरी सन्‌ १६२३ ई० से अपनी 
इच्छा से केवछ चार हज़ार रुपया लेना स्वीकार कर लिया हैं; 
परंत नियम से ही कम हो जाय, तो आगे किसो की अधिक 
दिया ही न जावबे। यदि मदरास की तरह इस प्रॉत में भी कमि- 
उनर न रहें, तो सात लाख को वचत हो सकती हैं। जिलों ऋ्ती 
संख्या कम कर दी जाय तो कलेक्टर इत्यादि के बेतनों में ८।१० 
टाख की बचत सहज ही हों सकती है । सेक्रेटरियट ओर 
रेवन्यू बोर्ड के ख़' में भी किफ़ायत की बड़ी गुंजाइश है। 
इस प्रकार शासन व्यवस्था में लगभग २५ लाख का बचत 
आसानी से हो सकती है । 


बना पट 


प्रान्तीय व्यय 
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१२६ 


बा 


(३) न्याय घिभाग--इस मद॒द के व्यय का ब्यौरा इस 


प्रकार है-- 

हाईकोर्ट 

फानूनो अफसर 

पडमिनिस्टेटर जनरल 

जूडिशल कमिश्नर 

दीवानी और सेंशन कोट; जिला 
ओर सेशन जज, सवाडिमेट जज, 
मंंसिफ, मुहाफिज दकर ओर अन्य 


कर्मचारी 
अदालत ख़फीफा 
फोजदारी अदालतें 
प्रीडरों फी परीक्षा 


योग 


<, १9,८0० 
३,५७५,३०० 
८,००० 


२,३२, १०० 


५१,११,६५०० 
१,२०२, १०० 
१२,२०० 
२५,०00 


६६,७७,५०० 


रुपये 


न 
ल्‍) 


47) 


44 
*) 


ल्‍) 


हे 


रुपये 


पंचायतों की स्थापना से इस मदद में बड़ी बचत हो सकती 


है। उसके लिये उद्योग होना चाहिये। 
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(४) जेल विभाग--इस मदद के व्यय का व्योरा इस 


प्रफार है--- 
( अ ) जैल प्रबन्ध-- 
इन्स्पेक्टर जनरल और उन 
का दफ़र आदि 
सेन्टरल जेल 
जिला जैल 
हवालात 


पुलिस 

जरायम पेशा जातियों के 

सुधाराथ 

कैदियों के जेल से छूटने 
पर, उनके निवाहाथ 

घटाओ विविध 





योग 
( आ ) जैलों का सामान-- 

जेल के कारखानों में नोकर 

कलक, यान्त्रिक 

कच्चा सामान 

तार व डाक व्यय और 
अन्य आकस्मिक व्यय 
घटाओ विविध 


योग 
(अ) ओर (आ) का योग 


५८,७39 
१०,१६,८२६ 
१9,537 ८7१३ 

१,४३,७७६ 

39,900 


पर 
35,300 


रे १4१०० 


५८५ 





३१,३८, ६०० 


४७,८२७ 


३,० ३,००० 


२७,००० 
२७ 


रुपये 


न 
+2 


+2 


गा 
+2 


स्‍72 





नी 
स्पये 
न 


२) 


न्‍ 


चयकाभयाकाााराध्रभााभादा का परत पदारकवा भारत भर कारक लापता कामना, 


३,३१,८०० 
३७ १३७०,३०० 


+) 


3 


प्रग्तीय व्यय १३१ 


कप ०. रत. । बह . नशे | कप हा 5 हु 
सरकार ने अनेक देश प्रमियों को क॒द कर के इस मददु का 
डयय व्यथ में बढ़ा रखा है, उनको मुक्त करने से बड़ी बचत 
ह। सकती है । 


(५) पुलिस विभाग-इस मद्द का ब्योरा इस 
ग्रकार हँ--- 
क--इन्स्पे कर जनरल, डिप्टी इन्स्पेक्टर 
जनरल, इत्यादि बड़े बड़े अफसरों का वेतन 
और आफिस खच २-७० लाख रुपये 
ख--खू फिया (सी० आई० डी०) विभाग ३.१७ ”  ?” 
ग--जिला सुपरिन्‍्टेंडेट, उनके मातहत 
अफल र, पुलिस के सिपाही इत्यादि का 





ब्रैतत ओर आफिस खच ३२.प० 2. ० 
घ--मांबों की पुलिस २३.७० 2 7? 
डउग--रे ल वे पुलिस ८.२२ !! /? 

योग १७१.०६ लाख रुपये 


सरकार ओर जनता का पारस्परिक सम्बन्ध संतेषप्रद्‌ 

नहों है । सरकार जनता पर संदेह करती है, इसीसे उसका 
पुलिस का ओर ख़ास कर खूफ़ियां विभाग का व्यय इतना वढ़ा 
हुआ है | _खूफ़िया विभाग में ८ अफ़सर हैं, जिनका मासिक 
वेतन, २५० से ११५० रु० तक है; ६७9 इन्स्पेक्टर ओर सब-हन्स्प- 

' छूटर हैं, जिनका वेतन ७० से ३०० रु० तक है; ५६ हैड--कान्ह्टे- 
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चल ओर कान्स्टेवल हैं, जिनका वेतन १३ से ३५ रु० तक है। 
पुलिस की मद्द में सब से अधिक खच् जिला पुलिस का है । 
यदि जिलों की संख्या कम कर दी जाय तो जिला सुपरिन्टेंडेट 
ओर उनके मातहत अफसरों की संख्या घट सर्क, और १०-१५ 
लाख रुपयों की किफ़रायत आसानी से हां सके। खंयुक्त प्रान्‍्त 
में पुलिस इन्स्पेक्टरों ओर सब-इन्स्पेक्टरों की संख्या लगभग 
४१५० है ओर सिपाहियों ( कान्स्टेबलों ) की संख्या लगभग 
३३,२०० है, अ्थांत्‌ प्रति बीस हजार मनुष्यों के पीछे एक 
इन्स्पेक्टर और १५ कान्सस्‍्टेबल हैं । शीघ्र ही इस बात की जांच 
होनी चाहिये कि इनकी संख्या कहां तक कप्त हो सकती है । 
गांवों की पुलिस के खच के सम्बन्ध में किफायत की ज़्यादा 
गुजाइश मालूम नहीं होती, उसका अधिकांश चाकीदारों का 
का वेतन ही है, जो बहुधा बहुत कम होता है। यदि सरकार 
प्रजा को सन्‍्तुष्ट रख सके तो उसे पुलिस के बल की, (एवं 
इस विभाग के लिये खर्च की ) आवश्यकता बहुत कम रह 


ज्ञाय ह 


प्रान्तीय व्यय 
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(६) मालगुजारी--हस मह॒द फा व्यौरा इस प्रकार 


दै्‌ या सु 
व्यवस्था सम्बन्धी खच 
सरकारी इस्टेट का प्रबन्ध; मेनेजर, 


फारेस्ट ( जंगल ) अफसर, बन्दोबस्त अफ- 


सर, नौकर, क़ुर्क आदि कमंचारी, मकान, 
पशु चिकित्सादि 
मालगुजारी वसूल करने में खच 
पैपायश और बन्दोवस्त 
जमीन सम्बन्धी कागजात; डिप्टी डाय- 


रेक्टर ओर अन्य अफसर, ट निंग स्कूल, 


कानंगो-इन्स्पेक्टर, कानंगो, पटवारी ओर 
सहायक कायकर्ता, भत्ता आदि 
प्लतिपूति, पेन्शन या भत्ता 


योग 


५,३०,४०० 


3,२१,२०० 
५,६२०० 
१ ढु | है घ्‌ 9 < 0५2 


्‌ 3,२५१, ६००९ 


३,०६,६०० 


१३३ 


रत +5 


रूछ 


>र 


१7१ 


9८,७२, १०० र० 


पटवांीयों ओर कावनगोओं के काम को देखते हुए हम 
उनकी चेतन या संख्या कम करने की गुज्जायश नहों समभते, 
हां, ऊंचे अफसरों की वेतनादि में कुछ किफायत की जाय तो 


शअच्ट्रठ | 


भ्न् 
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(9) शिक्षा--इस मदुद का व्यौरा इस प्रकार है-- 


क--विश्व विद्यालय ओर कालिज २८.७३ लाख रुपये 
ख--सेकंडरी हाई स्कूल ४०६७४ ? 
ग--प्रारम्भिक शिक्षा ७०.७० ? 
घ--भन्य खास खास स्कूल ४9९ 
ऊू--डाय रेक्टर, इन्स्पेक्टर इत्यादि का 
ब्रेतन ओर आफिस खच १७.२५ ? 
च--छात्रवृक्ति आदि २५७५. 7? 
योग १७०.६८ लाख रुपये 


बम्बई प्रान्त में शिक्षा प्रचार सम्बन्धी विशेष उद्योग हो रहा 
है, परन्तु सभी प्रान्तों में इस की बड़ी आवश्यकता है। 
संयुक्त प्रान्तीय सरकार ने उन स्युनिसिपैलटियों को शिक्षा 
सम्बन्धी व्यय का दो-तिहाई रुपया देना खीकार किया है, जो 
अपने क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा निश्शुलक्क और अनिवाय करें, 
परन्तु प्रायः म्युनिसिपेलिटियों की आय के साधन इतने कम 
और उनकी अन्य ज़रूरतें इतनी अधिक हैं कि वे शिक्षा का 
एक तिहाई खच' अपने ऊपर नहों ले सकतों । यही कारण हें. 
कि बहुत कम म्युनिसिपैलिटियों ने अपनी हद में प्रारम्भिक. 
शिक्षा अनिचाय ओर निश्शुल्क करने का प्रबन्ध किया है | 
जिला बोड़े। की हलत तो और भी ख़राब है, ग्रामों में शिक्षा 
प्रचार की ओर बहुत द्वी कम ध्यान दिया जाता है, सम्भवतः+ 


प्रान्तीय व्यय १३९ 
एक भी ग्राम में अमो शिक्षा अनिवाय नहीं को गयी है। यदि 
यह महत्व पूण काय इसी प्रकार चला तो यथेष्ट शिक्षा प्रचार 
के लिये सकडों व लग जांयगे। इस लिये प्रान्तीय सरकार 
को शीघ्र ही ग्रामों में शिक्षा अनियाय किये जाने का प्रबन्ध 
करना चाहिये ! 

प्रान्तीय सरकारों को अपने क्षेत्र में शिक्षा प्रचार करने के 
लिये बड़ोदा का आदश अपने सन्मुख रखना चाहिये। बड़ौदा 
राज्य की मनुष्य संख्या २० छाख ३३ हजार है ओर चहां प्रार- 
मियक शिक्षा के लिये सरकार द्वारा १२ लाख रुपये खच किये 
जाते हैं | संयुक्त प्रान्त की मनुष्य संख्या ४ कगोड़ ६५ लाख हे, 
इस लिये यदि इस प्रान्त की राग्कार पत्ये ८ आदमी पर उतना 
खुचच करे, जितना बड़ींदा राज्य करता है तो उसे पौने तीन 
करोड़ रुपये खच करना चाए्ये, परन्तु सन्‌ १६२२-२३ ई० में 
फेयल् ५० लाख ४० हजार रुपये की मंजूरों दी गयी है । जब 
सरकार इस काम के लिये इससे पांच गुना रुपया खर्च करेगी, 
नब यहां बड़ादा के समान शारम्भिक शिक्षा अनिवार्य और 
निशए्शुदक हो सकेगी। हमारी समभ में सब से उत्तम विधि 
यह है कि सरकार प्रत्येक जिला-बोडे।! को जिले की माल- 
गुज्ञारा का तीसरा भाग शिक्षा प्रचार ओर अन्य कार्यों के 
लिये दे दिया करे | इस धन में से वे अनायास ही अपने अपने 
जिले में शिक्षा को क्निवाय और निश्शुलक्क कर सकेंगे। जिला 
बो्डों की खय॑ भी शिक्षा प्रचार की ओर उचित ध्यान देना चाहिये। 
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गत कुछ वर्षो' में सरकार द्वारा इनको शालायें इत्यादि बनाने 
के लिये आधिक सहायता के रुप में जो रक़में दी गयी थों, 
उनमें से १६ लाख रुपयों का इन्होंने उपयोग ही नहीं किया, 
इस लिये यह रकम चापिस लेली गयी । 

दूसरे विभागों की तरह इस विभाग में भो ऊंचे ऊंचे 
अधिकारियों के वेतत और बाहरों टीप टाप के खच में बहुत 
कमी करने की जुरूए्त है। स्व साधारण को चाहिये कवि सर- 
फार का अधिक आध्रय न देख राष्रोप शिक्षा संस्थाएं स्थापित 
करने का अधिकाधिक उद्योग करे | 

(८) चिकित्सा और स्वास्थ रक्षा।ा--इस मद्द का 

स्योरा इस प्रक्रार है-- 
(अ) चिकित्सा 

कांयोलिय व्यय; खुपरिन्थडेट, जिला- 
चिकित्सा-अकूसर; और अन्य कमचारी १२,६३,८०० रू० 

अस्पताल ओर शफाखाने;। सामान, 
पकान किराया, विविय कमंचारियों का 
येतन ओर भत्ता आदि, गशोगियों के वस्त्र 


आर भोजन 9,८०,५०० ” 
चिकित्साथ सहायता; दाइयों, सेवा 

समिति, आयुर्वेदिक कालिज आदि को १,५७५५,५०० ? 
मेडिकल स्कूल ओर कालिज १,८६, १०० ? 
पागल खाना २,७४७, १०० ?! 
रसाय निक परोक्षक ४६,७०० 





योग २७9,०६,४०० 7 


की 


प्रान्तीय व्यय १३७9 


(आ) स्वास्थ 
कायालय व्यय, वेतत भत्ता ओर सामान 

आदि। ३, १५,५०० रू० 
स्वास्थ के लिये सहायता; जिला बोडे।' 

ओर अन्य संस्थाओं को, यात्रा के स्थानों को, 

नगरों या देहातों में खास्थ की उन्नति के 





लिये | 9,09,१00 >>) 
पु ग, मेलेरिया और छूत की चीमा- 

रियों में । ३,६७५,००० रो ।ए 

योग १३,८७,६ ०० । 

(अ! ओर (आ) का योग ७४०, ६५",०000 ? 


गांवों ओर शहरों के रोगियों की संध्या ओर अवस्था 
देखते हुए इस विभाग में खर्च बहुत कम होता हैं। 
इसके बढ़ाते जाने की बड़ी जपरत है। इससे हमारा यह 
अभिय्रायः नहों हैं कि सिर्फ डाकुर लोग ही अधिर संख्या 
प्रें नियुक्त किये ज्ञांय और अस्यताजों सथा शफ़ाखानों का 
हो संख्या बढ़ायो जाय। बेद्यों ओर हक्रीमों की भी यथेष्ट 
नियुक्ति की जानी चाहिये । गरीब आदमियों को मुक दवाई 
देने के लिये काफ़ी ओऔपधघालऊय खुलने चाहिये । सेवा समितियों 
को सहायता देकर, उनसे भी बहुत काम कराया जा सकता 
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है। देहातों में तो जनता के स्वास्थ रक्षा के प्रबन्ध की बहुत ही 
कमी है। सरकारी और गेर-सरकारी सभी प्रयलों की आचध- 
घयकता है । 


(८) कृषि--इस मदद का ब्योरा इस प्रकार है 
(अ) कृषि 


निरीक्षण ६१, ८८ रू0 
अधीन कमंचारी २,६७५,०८१ ” 
पशु पालन 9८; २७६ ” 
कृषि प्रयोग ६०, १०० 2 
कृषि ऐ जिनियरिंग ३,६७,७४६ ?” 
कृषि कालिज़ ओर अन्वेशन शाला ३,४५,४६० ? 
अन्य निरीक्षक कर्मचारी २४,३६,६७१ ? 
कृषि फाम २,७६,८२८ ? 
नमायश ओर मेले ३२,५०० ? 
वनस्पति शाला ८६,२२८ ? 
जिलों के, और अन्य बाग २,४७१, १६६ ” 
क्षषि स्कूल 9६,६०० ” 

योग २१,६३,३५६ ? 


रू 
खार 


प्रान्तीय व्यय १३६ 


(आ) पशु सम्बन्धी व्यय 


निरीक्षण 2,७२,६४७ रू० 
न॒मायश या मेलों में इनाम २,००० ? 
अस्पताल और शफाखाने ७,४०० ? 
पशु पालन क्रिया 8 6 छ 2 
अधीन कमप्रचारी १,४३,२८५ ? 

योग ७,१२३,३०० ? 


(६) सहकारी साख 

रजिस्ट्रार, डिप्टी और सहायक ५७,६६० रू० 
ज़ुनियर, सहायक रजिस्ट्रार, कलाक 
ओर नोकर, तथा हिसाब की जांच... १,०६,०८२ ? 
सफर का भत्ता 3०,००० ? 
आकस्मिक व्यय; छोटे नोकरों का 

चेतन, टाइप राइटर, किताब, कपड़े, 

आदि ५७,970 2 


घटाओ--निरीक्षण व्यय जे। मिश्रित पूंजी को 
कंपनियां से लिया जाय और वह रकम जे 





हिसाब फी जांच से प्राप्त हो २६,५४२ !” 
योग १,६२,२०० 


(अ), (आ) ओर (इ) का योग २७, ६८,८७६ ?” 
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त्िन किसानों से सरकार प्रतिवष लगभग ७ करोड़ रुपया 
मालगुज़ारी वसूछ करती है, उनकी भलाई के लिये केवछ २८ 
लाख रुपये खच किया जाना खेद का यिषय है। किसान ही 
देश के अन्नदाता हैं, अतः इस मद्द में कम से कम तिगुना तो 
अयय होना चआहिये। 


पशुओं के सम्बन्ध में इस समय फ्ैवछ चार लाख रुपये 
उयय फरके धान्तीय सरकार संत॒ुए हा जाती है, ऐसा न होना 
चादिजे, इस महू में खब्च बढ़ाना बाहिये। पशु चिकित्सा 
विभाग को स्थापिए हुए कई व हो गये, तो भी अभी तक 
अने ह गांवों में पशुओं की चिकित्सा का उचित प्रबन्ध करना 
बाकी है | सहकारिता के छाम अब जनता को प्रकट द्वो गये हैं, 
इस कार्य को भी बहुत बढ़ाने की जरूरत है। क्रपि विभाग के 
प्रयत्वां पर ही किसानों की, ओर इस लिये अधिकांश देश की 
उन्न ते निभगर है। रेश में प्रतिवय अनाज की भयंक्रर कम्मी रहती 
है । यदि कृषि विभाग के अकुतर गांवों में जाकर अपनी देख 
रेख में किसानों को नये तरीकों से खेतो करने को उत्साहित 
कर, ओर उत्तम बीज ओदि की सहायता द तो देश में अन्न 
की उपज सहज ही बढ़ सकती है। निस्संदेह इस काम के 
लिये कृषि विभाग के अफ्नसर देश प्रेमी एवं अनुभवी होने 
चाहियें। 


ग्रान्तीय ब्यय १७१ 
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(९०) उद्योग धन्चे--इस मदद का व्योरा इस प्रकार 


हे निरीक्षण १,७२,४०१ रू० 
उद्योगों को सहायता 
कानपुर की अन्वेशन संस्था १,४६,७६० ,, 
उद्योग ओर शिवप खंस्थाये ५,४१,३६१ » 
पीतल का तार बनाना ४३५ ,, 
ओद्योगिक बोर्ड की इच्छा से खनन 

होने के लिये १५,०0० ,, 
विधिध ८०9 », 
योग ८,८६,७६४ रु० 


इस विभाग में भी खच बहुत कम होता है, उद्योग धन्धों 
को प्रोत्साहन देने के लिये इतने बड़े प्रान्त में कमसेकम ५० लाख 
रुपये प्रतिवर्ष खच होने की व्यवस्था तो तुरन्त ही हो जानी 
चाहिये । 
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(११) जंगल विभाग--इस मदद का ब्योरा इस प्रकार 
है... 
संचालन व्यय ; चीफ कंजरवेटर, कलक, 
नौकर, डेरे आदि का व्यय १,७४७, ६०० रू० 
जंगलों की रक्षा, उन्नति ओर विस्तार; 
पशु, स्टोर, ओजार, पुल आदि, जंगल 
से लकड़ी ओर दूसरी पैदाचार छाने 
का खच ५६,८५,६३५ ,, 
अफसर, नौकर, कुक आदि का चेतन, 
आकरास्मिक व्यय आदि, काय्यॉरूय 


व्यय (८,८२,६८० ,, 
हे 
योग 99, १३,८१५ रू० 


अन्य विभागों की भांति इस में भी बड़े बड़े अफसरों की 
चेतन शोर संख्या कम करने से बचत हो खकतो है। 


5 ली टीजिली हभ८़ 


प्रान्तीय व्यय 


१७३ 


(१२, सिविल निर्म्माण काय--इस मह॒द्‌ का व्यौरा 


इस प्रकार हैं;-- 
नयी इमारतों का ख्च १६६७ लाख रू० 
] ९ 
नयो सड़कों का खन्र ४५८ 2 
सड़कों ओर इमारतों की दुरुस्‍तो का 
€ 

खच ३६५०८ हर 
अफसरों का वेतन ओर आफिस खुर्न १६-२७ हद 
ओजार इत्यादि खरीदने का खच १२२ हि 


म्युनिसिषैछिटो, डिस्टिक्ट बोर्ड ओर 

आर कस्बों को इमारतों के लिये दी 

जाने वाली रकम ७६३ 
ऋण में, निम्मांण कार्य के लिये लगाई 

जाने वाली रकम -- 


स्वास्थ रक्षा के लिये निर्माण काय.._ १७१० 
लखनऊ यूनिवसिटी के लिये ३९५० 
अन्य इमारतें पुल आदि ३०२३ 

योग १२७०२८ 





नै 


न) 
स्‍) 


+) 


७७ 


रूए 


इस विभाग मैं बहुचा अच्छा इमानदारी का काम नहीं 
होता। यथेष्ठ सावधानी बतने से बड़ी बचत हो सकती है, 
ओर उस बचत में कुछ ओर रुपया मिला कर डिस्टिक्ट बोर्डों 
की वे नई सड़क बनवाई जा सकती हैं, जिनकी व्यपार अथवा 


१४४७ भारतीय राजस्व 


आमदोरफ़ के लिये अत्यत आवश्यकता है ओर जो केवल 
घनाभवच के कारण नहों बनवाई जा सकतों | 

(१३) झाबपाशो--इस विभाग के लिये सन्‌ १६२२-- 
२३ ६० में असल में १ करोड़ ६२ लाख रुपये खच् किये जाने 
की मंजूरी दी गयी है, परन्तु पहिले दिये हुए, संयक्त प्रान्त के 
खच के नक्शे में केवल १ करोड़ ३9७ छाख का ही उठलेख है । 
इसका कारण यह है कि नकशोें मे दिये हुए खच् में ५५ छाख 
रुपये फी वह रकम शामिल नहों है जो पुरानी नहरों का काम 
चात्द रखने के लिये खच्च होगी। यह रकम इन नहरों की 
आमदनी में से खच्र की जायगी। इन नहरों की आमदनी 
१ करोड़ ७४५ लाख रू० थी, इसमें से ५७५ लाख रुपये की रकम 
खच में दिखादी जाने के कारण, आमदनी सिफ ६४० करोड़ 
बतलायी गयी है। 

खन्‍्न का व्योरा नीचे लिखे अनुसार है-- 

१-पुरानी नहरों के चात्तू रखने का सच. ५४ लाख रुपये 











२-नह रॉ में लगी हुई पूंजी का ब्याज ४8: » 22 
३-नयी नहरों पर खच ८६ ».. > 
योग ५६५ लाख रुपये 


सरकार नहरों का काम क्रमशः बढ़ा रही है, यह अच्छो 
बात है, इससे किसानों को लाभ होता हैं ओर सरकार को भी 


बड़ी आमदनी होती है । इस काय के बराबर बढ़ते रहने की 
अभी बहुत जरूरत है । 
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सन्‌ १६२२ ई० में प्रान्तोय सरकार को पुरानी नहरों से 
सब प्रकार का खबच ओर पूंजी का व्याज निकाल कर लगभग 
४८ लाख रुपए का नफ़ा हुआ था। सन्‌ १६२२--२५३ ई० 
नयी नहूरों पर ज्ञों ८६ लाख रुपये खच किये जांयगे उसमें से 
८० लाम्र रुपये कज़ लेकर खच किये जांयगे; शेप नफ में से । 
चाहिये यह था, कि गत व इस विभाग से जो ४८ छाख रुपये 
का नफ़ा हुआ था, वह सब नयी नहरों के बनवाने में खच 
किया जाता | क्या सरकार आगे इस बात का ध्यान रखेगी । 


१४--आसाबका री, स्टाम्प, रजिस्टरों श्रादि -इस 


मद्द में भी किफ़रायत की गुंज़ायश है। आवकारी के व्यय का 
उपोरा इस प्रकार था-- 





निरोक्षण १,७५,८०० रूपया 
जिले के प्रबन्ध कर्ताओं का 

आफिस ख़च २६,२०० ? 
शराब बनाना आदि 3४,२५,७०० ? 
क्षति पूति -- १०,००० ०“? 
ये।ग ६,४७०,७०० ” 


२७० 
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हि 
ई ३. 
9 हर 


स्टाम्प के व्यय का व्योरा इस प्रकार था-- 
गेर अदालती; निरीक्षण, स्टाम्प को 

बिक्री का खच्े, केन्द्रीय स्टार से 

लिये गये स्थाम्प २,३३.६०० रुपया 
अदालती; निरीक्षण, स्ट|म्प को चविक्रो, 

केन्द्रीय स्टोर से लिये गये स्टाम्प 

ओऔर सादा कागज़ २१,६६,६०० . ” 








न्‍ब्मन्‍मतमपाम्मअान्‍्वायाामकामा, 


येग ३,३०,५०० ौ'! 


रजिस्टरी की मद्द का व्योरा इस प्रकार था-- 
निरीक्षण; इन्म्पेकर, कर्क ओर नोकर 

टाइप राइटर आदि । २१,५५०. रुपया 
जिले का खच्ते; सब-रजिस्टार कुक, 

नौकर, सामान, टाइप राइटर आदि ७,४८,४४०  ? 





येग 39,98०0,०0००.. ? 


९४--मुद्रा, टकसाल झोर विनिमय- इस मद्ग में 
अधिकांश विनिमय का ही खर्च है। विदेशी हिसाब के लिये 
हपया दो शिलिंग का माना गया है, परन्त असल में एक रुपये 
के विनिमय में लगभग एक शिलिंग ओर चार पेंस ही मिलते 
हैं । इससे प्रान्तों के। जो हानि होती है, वह इस मद्द में डाली 
ज्ञाती है । 
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१६--सूटे शनरो और झापाखाना[--सन्‌ १६२२-२३ ई० 
के अनुमानित व्यय में इस का व्योरा इस प्रकार था-- 
खरकारी ओर जेल के प्रेस के खुप- 
रिन्टेन्डेन्ट ओर अन्य कमंचारियों का 
घेतत ओर अलाउ'स, प्रेस की मशीन 
आर सामान, गोदाम, जिठद यंघाई, 





टाइप दालता आदि २ ६,७०,६०० रुपया 
स्टेशनरी, जो केन्द्रीय स्टोर से 

ब्ठो गयी 9,97,००० ४४ 
कमी २;००,००० +2 
याग १३,१०,६००  ? 


मन्‍्यसदहु-- १७) प्रान्तीय ऋण की मात्रा यथाशक्ति कम 
होनी चाहिये इस लिये शासत्र प्रबन्ध का खच कम्त करता 
चाहिये। शासन व्यय के यथाशक्ति कम करने पर भी यदि 
उत्पादक कार्यो के छिये ऋण को आवश्यकता है| ते। ले लिया 
जाय । सूद का बोफ बवूथा न बढ़ाया जाना चाहिये। 

(१८) अकाल निवारण को मद्द के सम्बन्ध, में राजस्व व्यवस्था 
के परिच्छेद में कह आये हैं । जनता के लिये आज़ोविका के 
यथेष्ट साधने और घन-च्रद्धि की व्यवस्था हा। ते अकाल 
ऐेसे भयंकर ओर विध्तृत न हो। इस ओर यशथ्रेष्ट ध्यान देना 
चाहिये । 


१४८ भारतीय राजश्व 


आम था 


च ल्‍ 


है, पेंशन उन्हें न दे कर, कम वेतन वाले को विशेष रूप से 
मिलनी चाहिये। 

(२०) कंटिंजेंसी फंड इस लिये रग्बा जाता है कि कोई 
आकस्मिक या असाधारण आवश्यकता आ पड़े ता इस सदर से 
काम चलाया जा सके । 

(५१) सन्‌ १६२२-२३ ई० में ज्ञो ८८ लाख रुपये कज दिये 
ज्ञाने का प्रवन्च किया गया हे, उस में से २७ लछाग झपये ते! 
भारत सरकार को प्रान्तीय आबपाशी सम्बन्धी कज्ञ की इस 
वंष की किश्त अदा करने की गरज़ से दिये जांयगे और ६३ 
लाख रुपये स्थानीय संस्थाओं ओर किसानों के कज़॒दिये जाने 
के लिये अलग रखे गये हैं । 

पाठक अब समभ गये होंगे कि प्रान्ती य सरकार जिन जिन 
मद्दों पर खच करती है, उन में छिसे किस में क्िफायतन या 
किस किस में वृद्धि करने से जनता का अधिक हित साधन 
हे।गा । 

व्यवस्था पक परिषद्‌ का अधिकार-ंय्रक्त प्रान्त 
के सन्‌ १६२२-२३ ६० के निमित्त प्रस्तावित १५ करोड़ ४१ लाख 
रूपये के कुल खच् में से ४ करोड़ ८० ल्लाख रुपयों के खर्च पर 
प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद्‌ के मंजूरो देने का अधिकार नहों 
था | उसकी मजूरी १० करोड़ ६१ लाख रुपये के ख़च के लिये 
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ली गई थी, उस में से केवछ ३ करोड़ २७ लाख रू० हस्तान्तरित 
विषयों के लिये हें; शेष सब रक्षित विपयें के लिये । हस्तानतरित 
विभागों में भी लगभग २७ लाख रुपयों का ऐसा खर्च था, जिस 
पर व्यवस्थापक सभा के मंजूरी देने का अधिकार नहों था । इस 
प्रकार यद्यपि प्रांतिक व्यवस्थापक परिषद्‌ को खर्च की अथि- 
कांश मद्दों पर मंजूरी देने का अधिकार दे दिया गया है पर 
यास्तत्र में वह धानन्‍्त के सम्पूण खर्च के एक चोथाई से भी कम 
पर अधिकार रखती है। जैसा कि हम पहिले कह चुके हैं 
व्यवस्था परिषद्‌ को, प्रान्त की पूरो आमदनो अपनी 
इच्छानुसार व्यय करने का अधिकार हीना चाहिये । 





प्रान्तीय आय 


प्रानतों का तुलनात्मक ठयय--आगे दिए हुए नक्शों 
से भिन्न भिन्न प्रान्तों की पृथक्‌ पृथक्‌ मदुदों की तुलनात्मक 
आय ओर संयुक्त प्रान्त की पृथक्‌ रूप से आय भ्रच्छो तरह 
मालूम हो जायगी । 


में 


आय [ ९८२२-२३ ]; लाख रुपये 


सान्‍नत 


ने 
3 


भ्प़ 
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( १ ) आय कर 
(२ ) मौलगुजन्नारी 
(३ ) भाबकारी 
(४) स्टाम्प 
(५) जड़ूल 

(६ ) रज़िस्टरो 

( ७ ) रेल 

(८ ) आयपाशी 
(६ ) सूद 

( १० ) न्याय विभाग 
( ११ ) जेल 

( १२ ) पुलिस 
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संयुक्त ग्रान्‍्त का उदाहरण--प्रान्तीय आय का 
विषय एक उदाहरण द्वारा अच्छी तरह समक में आतज़ायगा, 
इस लिये संयुक्त प्रान्‍्त की आय का खन्‌ १६२०-२१ ई० का 
हसाब ओर सन्‌ १६२२-९३ दई० का अनुमान पृथक्‌ रूप से 
दिया गया है । 

मदहं। का व्योरा और श्रालोचना-अब हम 
संयुक्त प्रात्त की सन्‌ १६२२--२३ ई० की अलुमानित आय की 
प्रत्येक मद्द का कुछ विस्तृत ब्योरा देंगे ओर साथ ही यह भो 
वतायेंगे कि प्रान्तीं में किस किस मद्ठ को आय बढ सकती 7, 
एवं किस मद्द की आय घदटनी चाहिये । 

१० अ्राय-कर--ऐसा नियम किया गया हैँ कि यह 
आय भारत-सरकार के हो परन्तु इसे वसूछ करने का काम 
प्रान्तीय सरकार करें | कर की आमदनी पर तीन पाई फी रुपया 
उन्हें मिटेया, परन्तु यह निश्चय किया गया है कि प्रत्येक 
प्रान्तीय सरकार सन्‌ १६२०-२१ ई० की इस मद्द की आमदनो 
के बराबर एक निश्चित रकम भारत-सरकार के प्रति वर्ष 
दिया करे । इस प्रकार आरंभ में प्रान्तीय सरकारों के आयकर 
की आदमी में से जो कुछ हिस्सा मिलेगा, वह उन्हें भारत-सरकार 
के। दे देना होगा, परन्तु देने की रकुम भविष्य में वही बने रहने 
से, जब कर की आमदनी बढ़ेगी तो प्रान्तीय सरकारों के 
मिलने वाला हिस्सा भी चढ़ेगा | 


प्रान्तीय आय रद 

इस प्रकार आय-कर वसूल काने का काग प्रान्तोय सर- 

कारों के ऊपर छोड़ा गया है, ओर उन्हें इसके सनन्‍्वन्ध में कुछ 

आय होती है | बेहनर है क्लि यह कुछ आय प्रान्‍तों को ही दे 
दी जाय, जिससे उन्हें अपनी उन्नति की यथरेण्ठ सुविधा हो । 


२--मा ल गुजा रौ--इस मद्दृ का ध्यौरा यह है-- 








साधारण सालगुजारी ६,६३.७७,९०० रू० 
सरकारों स्टेट की बिक्री ४,००० 7? 
मालगुन्ारी की माफी ओर 
परतो ज़मीन को बिक्री १,००० ? 
ज़मीन का महसूल व अववाव २,६८,३०० ” 
विविध आय २०,२७४ ७५०० 7? 
ये।ग 9.०६ ३०,८०० ?” 


चटाश्ो--आबपाशी के कारण 
जो मालगुजारी मिली, 
( चह आबपाशो में 





शामिल की गयी ) बज [७] । मं 00७७० “2? 
शेष ६,८७,३७,८०० ” 
चटाश्रो - वापसी 3७,८०० ” 








प्रोष ६,८३,६३,००० रू० 


श्ष्द भारतीय राजस्व 


लगान लेकर उन्हें सता न सके । सन्‌ १८८५ ओर १६०७ ई० के 
टिनसी ऐेक के पास हे जाने के कारण किखानें के बेदखली का 
विशेष भय न रहने से यह भरोसा रहता है कि अब खेती की 
उन्नति करने से लाभ की जा वृद्धि हेगी, वह सब ज़मोंदार के 
नहां मिल जावेगी , वरन्‌ उसके एक बड़े भाग के अधिकारी 
स्वयं ये किसान ही होंगे | 
३---श्राबकारो--इस मद्र का ब्योरा यह है-- 
लाइसेंस, डिस्टिलरों फीस 
शराब ओर अन्य मादक पदार्थों की 

















बिक्री पर महसूल १,५७,६६,००० रु० 

आबकारी विभाग की अफीम की 

बिक्री से छाभ २२,२२,००० 7 

जुर्माता, ज़ब्ती, ओर अन्य आय ५०,०००. ? 
याग १,9०,३०,००० 7? 

घटाओ--बरा पसो १,३०,००० 2 
शेप २१,६६,००,००० 99 


शोक की बात है कि इस मद्द की आय को उत्तरोत्तर वृद्धि 
है।ती जा रही है | भारतोय व्यवस्थापक सभा में हस आशय 
का प्रस्ताव किया गया था कि सरकार मादक द्रव्यों के सेवन 
के न बढ़ने देने की नीति रखे । यह प्रस्ताव खीकृत नहीं हुआ ॥ 
शराब की दुकानें पर पहरा देने वाले तथा टैम्परेस ( मचद्यपान- 


प्रान्तीय आय १७५६ 


निवारण ) सभाओं के कार्य में सरकार बाधा डालती है, ओर 
उन पर नरह नरह की सख्तो करती है । इससे स्पष्ट हैं कि सर- 
कार के जैसे बने, वैसे आमदनी चाहिए मादक द्र॒व्यें के प्रचार 
के रोकने के लिये चह तेयार नहीं । इस प्रकार देश का आत्मिक 
पतन कब तक होता रहेगा ? 

अन्यानय विभागों में यह विभाग प्रान्तीय सरकारों के हाथ 
"मेँ दिया गया है, जिप्हें प्रान्‍्तों की उन्नति के लिये रूपये की बडी 
आवश्यकता है । अतः यह आशा हे ही नहीं सकती कि प्रान्तीय 
सरकार इस विभाग से अधिफाधिक आमदती प्राप्त करने, ओर 
इसलिये मादक द्रत्यें का अधिकाधिक प्रचार करने में काई 


कसर रखे । 
बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि यह विभाग भारत-सरकार 


के ही अधीन रहे और वह मादक द्रव्यों का प्रचार घटाने की 
उपयुक्त नीति काम में लावे । 
४---स्टामप--इस मद्द का व्योरा यह है-- 
( श्र ) गुर अदालती 


साधारण स्टाम्प की बिक्री ३८,३७,००० रू० 
इम्प्रसिंग ( [7[77०55[72 ) दस्तावेजों 

पर डयूटी ५७,००० ? 
जुमाना या सड्ा ३२,००० !” 
विविध २,००० 2 
घटाओ--वा पसी ९४,००० ,, 








याग ३८,३७,०९०० रू० 


१६० भारतीय राजस्व 
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( आ ) अदालती 








केर्ट फीस स्टांप की बिक्री १,५३,८६,००० रू० 

के्ट फीस स्टांप के साथ काम में आने 

वाले कागज़ की बिक्री १५६६,००० रू० 

घटाओ--वा पसी ८६,००० 
ये।ग १,७५७,६६,००० रू० 

(अ ) ओर (आ) येाग १,६३,००,००० रू० 


अदालती स्टांप प्रत्यक्ष रूप से न्याय पर कर है । गेर अदा- 
लती स्टाम्प भी, कुछ परोक्ष रूप में, न्‍्याय--कर ही है । रुपया 
लेने की रसीद पर, या हुंडी आदि पर स्टाम्प इस लिये ही 
लगाया जाता है कि यदि पीछे कोई बाद विवाद हो तो न्याय 
होने के अवसर पर प्रमाण तेयार रहे, इस प्रकार स्टॉप की 
आय जितनी अधिक होगी, उतना ही यह समभा जायगा कि 
प्रजा को न्याय प्राप्त करने के लिये अधिक ख््॑ करना पड़ा। 
अतः यह आय अब्पतम होनी चाहिये, जिससे न्याय सस्ते 
से सस्ता हो । 


प्रान्तीय आय १६१ 
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५१---जें गल्‌ - इस आय का व्यौरा इस प्रकार है--- 
लकड़ी या अन्य पेदावार+* जो 


सरकार ले ७५३,३६,८०० र€० 
लकड़ी या अन्य पैदावार 
जो उपभाक्त या खरीदार ले ६१,०२,१०० ८ 


जंगल का वे वारसी आर ज़प्त किया हुआ माल ०५,८०० ? 
विदेशी लकड़ी या अन्य 








जंगल की पैदाचार पर महसूल ३०,२०० ? 
विविध, जुमाना, ज़ी आदि १५२२१,१०० ” 
घदाओ--वा पसी जज 60: 

ये।ग १₹,१५,५४७३,००० रू 


जंगल घखिसाग का उद्देश्य प्रशा--हित ही रहना चाहिये 

आय का लह्ष्य रण घाश एजञा-- हित को उपेक्षा करना कदापि 
उचित नहा । इस रसमसय अनेक स्थात्रों में जंग थियाग के 
कारण पश्ऊरईय दे सिये चरानाहरं को बड़ी कमी होगई हैं । इससे 
देश! को बड़ी हानि है | पुर) अब ईंधन मंहशा होने के कारण 
उसका कुछ काम गोबर के उपलोसे ही ले लिया जाता है। इस 
से खाद की कमी होती हैँ | जंगल विभाग को इस ओर ध्यान 
देला चआहिये । 








& जंगल को अन्य पेंदावार में मुख्य बांस, घास, इंचन, कोयला, रा 
आदि पदाथ्थ होते 
श्१्‌ 


# न) 
६४१5 
क्र जी । 


भारतीय राजस्व 
६---रजिस्टरी-इस मद्द का ब्यौरा यह है -- 
दास्तावेज्ञों को रजिस्टरी कराने की फोस १०,७०,००० रू० 
रजीस्टरी की हुई दस्तावेजों 


की नकल की फीस ८०,८०० ?! 
विविध, फीस या जुर्माने आदि २,३६,६०० ?? 
घटाओ--वापसी ४०० ,, 

योग १३, ६०, ०0० रुू० 


कागज़ों की रजिध्टरो होने से लोगों के बेईमानी करने का 
अवसर कम होता है। इस विभाग में एक परिमित सोमा तक 
को आमदनी बुरो नहों | 


३०-रेल--इस मद्द में वह आय है जो शाहदरा सहारनपुर 
रेलवे से होने वाले मुनाफे में से सरकार को मिलती है । 


प्रान्तीय आय १६३ 
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८-अआबपाशो--इस मद्द का व्यौरा इस प्रकार है :-- 
( १) उत्पादक कार्य 











प्रत्यक्ष आय १,१०,७७9,००० रु० 
मालगुजारी की आय जो_ 
आवपाशी के कारण हुई २१,६७,००० रू० 
प्रदाओ --संचा लन व्यय ४७,४०,७१० रु० 
चास्तविक आय ६०,२८,२६० रू० 
२ अनुत्पादक कार्य 
प्रत्यक्ष आय ८,००,000 रुू० 
मालगुज्ारो की आय जो 
आबपाशी के कारण हुई ८,०00 रू० 
घटाओ-संचालन व्यय ७,७५,००० रु० 
वास्तविक आय ३३,००० रू | 
( १) ओर ( २) का योग ६०,६१,२६० रू० 
अन्य फुडकर काय २७,००० रूए 
छमस्त योग ६०,८६,२६० रू० 


यह कार्य बहुत बढ़ने की आवश्यकता है। कार्य बढ़ने के 
स्ताथ आय का बढ़ना अनुचित नहीं । परन्तु दर नियमित रहनी 
चाहिये । 


१६७ भारतीय शाजस्व 
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“सुद--इस मद्द का व्योरा इस प्रकार है 








ऋण ओर पेशगी पर सूद १५,३७७, ६०० रु० 
विविध १०० 7? 
योग १७,७५७ ,००० ?!? 


ऋण, इन संस्थाओं या ध्यक्तियों को दिया जाता है--जिला 
आऔर अन्य स्थानीय कोप ( .०८४) ०05 ) कमेटियों को , म्सु- 
निसिपेलिवद्यों, जमींदारों, किसानों, सहयोग सामितयों 
आदि का । 
१०--न्याय- विभाग-हल महृद्‌ का ब्योरा इस 


प्रकार है-- 

अनधिकृत भार को बच ६०,००० 
कोर्ट फीस जिसमे दोचा से अद्ालस 

के अमोन ४४ कुछक अध्ोन 

आदि फीस शापल २,७६,२.,० ” 
हाई कोर्ट या अधीर दीदाफों अदा- 

लतों दे फीस, मेजिस्ट दा का 

किया हुआ ज्ञुभाना आर जुप्ती 


ना 


आदि ५,६७,00.3) ?! 
वकालत को परीक्षा-फोस १५,००७ ?? 
विविध फीस ओर जुमोने 9,१०0 ” 
विचिश् २६,७०० रू० 
घटाओ--वा पश्ची ८०,००० ,, 


जज डअ््् न न्‍तततत++«+तत3२२ऋ+मव नानक > कक. जन्‍न्‍न+ ०. 


येाग ६,००७,००० रू० 





प्रान्तीय आय १६७ 
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जैसां कि हमने अन्यत्र कहा है, न्याय सस्ते से सस्ता होना 
चाहिये। देश का कानून ही इस प्रकार बदला जाना चाहिये 
कि मुऋद्वतेबाजो कम है, आदमी पंचायतों में ही निपटले। 
अस्तु, न्याय विभाग की आय-वृद्धि हम अच्छो नहों समभूते । 


१९-जे ल--ह्स मद्दू का «्योरा इस प्रकार है -- 


ज्ञेल 


६,9०० रुछ 


जेलें के कारखानों के सामान की बिक्री ५, ००,७०० ,, 


'घटाओ--चापसी 


ये।ग 


3०० शी 





५,१०,००० रु० 


१२-पुलिस--इस मद्दु का व्यौरा इस प्रकार है -- 
सावंजनिक विभागों, प्राइ्वेट कम्पनियें, 





ओर लेगें को दी गयी पुलिस ३२,००० रू० 
हथियार रखने के कानून से आय 870 » 

मोटर आदि की रजिस्टी, आदि की 

फीस, जुर्माने ओर जप्ती ८०,५०० » 

पेन्शन आदि के लिये प्राप्ति ३,५०० ,, 

विविध ५६,३०० » 

घटाओ-वा पसी ४,००० ,, 

योग १,६ ६,००० रू० 
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१३-शिक्षा--इस मद्द का ब्योरा इस प्रकार है ले 


विश्वविद्यालय 

फीस; सरकारी, आर्ट कालेज 9०,००० रू० 

» सरकारी, पेशों के कालेज ४०,२०० ,, 

माध्यमिक 

फीस; सरकागी, माध्यमिक 

स्कूलों, तथा छात्रालयें की आय ७,५७,६०० ,, 
प्रारम्भिक 

फीस ; सरकारो प्रारम्भिक स्कूल ८०० ,॥; 
स्पेशल 

फीस ; मिडिल स्कूल २,४०० ,,. 

सुधा रक स्कूलों के कारखाने २,००० ,.. 
जनरल 

सहायता 

दान ५,५०० ,,. 


विविध; परीक्षा फ़ोस सिविल ए जिनयरिं १६,७०० ,,. 
कालिज, किताबों, फोटो, भोर 
अन्य समान की बिक्री, प्रान्तोय 

परीक्षाओं की फोस आदि २,५३,२०० ,,. 

घटाओ--वा पस्ती ४०० ,, 


याग ८,४८,००० रू०.- 


बकीच> चल 


प्रान्तीय आय 
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न्याय की भांति, शिक्षा भी जितनी सपस्‍्तो हो, उतना अच्छा 


१६७ 


5 / 7५४०५ 


है| प्रारम्भिक शिक्षा तो बिलकुल बिना फीस दी होनी चाहिये, 
अन्य शिक्षा की फोस भी यथा सम्भव कम रहना उत्तम है। 
चतंमान समय में यहां शिक्षा ऐसी मंहगी है कि सर्व साधारण 
की कोन कहे, मध्य श्रेणी के भी बहुत से आदमी इसका व्यय 
सहन नहीं कर सकते | इस लिये देश में अविद्यांचकार छाया 
हुआ है। इसे दूर करना चाहिये ! इस लिये शिक्षा विभाग 
को फीस द्वारा आय बढ़ाने का लक्ष्य न रखना चाहिये। 


९१४---चिकित्घा ओर स्वास्थ-इस मह्द का 


पु 
व्य,रा इस प्रकार है -- 


(अ ) चिकित्सा 
मेडिकल स्कूल और कालिज फ़ीस 
अस्पताल की आय 
पागलरूखानों की आय जिसमे ऐसे 
पागलों की रखने दीनों वाली आय 
भी शामिल है, जो द्रिद्र न हों 
म्युतिसिपेलटियों और छावनियों की 
सहायता, सवंसाधारण का चन्‍्दा, 
सेनिक विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये 
सद्दायता 
दान की आय 
विविध; रसायनिक विश्लेषण की 
फीस आदि 
घटाओं --- वा पसी 


योग 


२00 र० 
9,१00 


१०,२०० 


३०,६०० 7 
१,७०० ”? 


६,00० ? 


३१०० ,, 


७६,००० ० 


१६८ भारतीय राजस्व 


हे जा ते 5 3न अल अल टी 3 अल ७० अल अत 3 5 35 >> ७४८ तल अटल अत अत अली 5 


( आ ) स्वास्थ 
दवाइयों ओर टीका छगाने की 
चीजों की बिक्री 
सहायता 
विविध 
योग 
(अ ) ओर ( आ ) का योग 
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३२,५०० रू० 
3८,0०० ?? 
१३,५०० 
६७,००० रू० 
१५०,००० रु० 


१४---कू षि--इस मद्द का व्योरा इस प्रकार है -- 


बागों की आय 
क्रषि को विविध आय 
कृषि-ऐ जिनयरिंग 


कृषि कालेज ओर प्रयोग शालायें, 


बीज आदि 

साव॑जनिक नुमाथश ओर मेले 
पशु चिकित्सा 

घटाओ ---- वापसी 


योग 


है है कर र्‌ $ ६ ०० ! 


१,३३,०९०० रु० 


२ १0०० १9 


१३,२०० ? 


१,७१,७०० !! 


४0,0०० !?? 


३०० ?? 





3,८४,0००० ?? 


प्रान्तीय आय १६६ 
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र 


१६----उद्योग-घर्चे ->-६स महद्द का व्योरा इस 
प्रकार है-- 





ओद्योगिक ओर शिल्पीय 

संस्थाओं की फीस १७,००० रू० 
कारखाने की आय ८,५०० ?? 
विविध ___५०० ?? 
योग २६,००० ?? 


९१9--विविध विभाग--इस मद्द का व्यौरा इस 
प्रकार है -- 

स्टीम वोयलरों के निरीक्षण की फीस. ३१,७०० रु० 
परीक्षा फीस ; २,००० ? 
विविध; अज्ञायब घर; 
पीतल के तार बताने; जन्म 
स॒त्यु ओर विबाद्दों को 
रजिस्टरी आदि की आय ५१,३०० ? 
घटाओ ----- वापसी १००० 


योग 3८,००० रू० 


१३० भारतीय राज़स्व 
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९८--सिविल निर्म्माण काय--इस मद्द का व्यौरा 





इस प्रकार है --- 
सिविल अफसरों के सुपुद ३८,००० रू७० 
साध॑ जनिक निम्माण विभाग के 
अफसरों के सुपुद्‌ ३,८०२,००० 7? 
योग ७,२०, ००० रू० 


९८--कागज कलम झौर रुपाई-इस मदद का 
व्योरा इस प्रकार था-- 
कानूनी रिपोर्ट, सरकारी गज़ट ओर 
अन्य पुस्तक या पनत्रिकायें तथा 
विविध फार्म २,१०, ००० रू० 
प्रेस की अन्य आय, हाईकोट या 


अन्य संस्थाओं का काम करने से २,०१,८०० ? 
घटाओ -- वापसी 


रै 
८०० * 


योग ४3,११,००० रू० 


ग्रान्तीय आय १७१ 


कं बा औन 0 च्ट ् 


२०----पेन्शन शञ्ादि के लिये सहायता-इस 


मदद का व्योरा इस प्रकार है-- 


कोट आफ बाड़स के, तथा 

विदेशी नौकरियों में रंगे हुए सरकारी 
आदमियों के कारण, आय; जिले आदि 
से सहायता; अन्य सरदारों से उनके 
सम्बन्ध में दी गयी पंशनों के 








विषय में सहायता ३,६५,००० रू० 

विविध २०० रु० 
घटाओ-- वा पसी २०० ”? 
योग ३,६५,००० ? 


२९---विविध--इस मद्द का ब्यौरा इस प्रकार है -- 


पुराने स्टोर ओर सामान की विक्री ६,००० रू० 
ज़मीन और मकान आदि ( नजजल ) की विक्रो १०,००० !! 
सरकारी लेखा-परोक्षा की फीस १,२१,००० ?? 
जमीन ओर मकान का किराया १,६५,०९० !? 
अन्य फीस, जुमाना या ज़प्ती 9,०५० ?$ 
ऊँदकर १,६२,२०० !”? 
घटाओ--वा पसी 4६,२५० !! 
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याग 8,८८,९०९० “ 


१७२ भारतीय राज़्ख 
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फुट कर आय दीवानी, फ़ोज़दारो, मालशुज्ञारी की ओर 
कमिश्नरों की अदालती के अहातों में खाद्य पदाथे बेचने के 
लाइसेंस की फीस, तथां घास की विक्रो आदि से देने वाली 
आय सम्मिलित है । 


कर-भार--प्रान्तीय आय की मद्दो का व्योरा सम्राप्त हो 
गया । केन्द्रोय आय का वणन पहले किया ज्ञा चुका | अब 
हम यह विचार करंगे कि केन्द्रीय ओर प्रान्तीय सरकार आय के 
रूप में जो कर वसूल करती हैं, उनका ब्रिटिरा भारत के प्रत्येक 
आदमी पर कितना भार पड़ता है ।* 


सरकारो श्ञाय; ग्रजापर कर-सरकार के माल: 


गुज़ारो, नमक, स्टाम्प, आबकारी, प्रान्तीय महसूल, आयात, 
नियात कर, आय कर और रज़िस्टरी से जो आय हेती है, वह 
सब प्रज्ञा पर कर ही है। इस के अतिरिक्त रेलवे, डाक, तार 
आदि व्यापारिक कार्यों से भो सरकार के जो भाय होती है, 
वह भी राज्य प्रबन्ध में ही खच की जाती है। यदि यह आय न 
हो तो सरकार इतनी आय, अन्य कर हूगा कर वसूल करे । 
प्रत्येक भारतवासी के कितना कर देना पड़ता है, इस का 
हिसाब लगाने के लिये, पहिले सरकार की, एक वष की उपयंक्त 
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& माडने रिव्यू! में प्रकाशित, श्री०ण सी० एन० वकील के छेख के 
आधार पर 


प्रान्तीय आय १७३ 
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सब आमदनी मालूम करनी चाहिये, फिर उसे ब्रिटिश भारत 
की उस वष की जन संख्या से विभक्त करना चाहिये । 

जनता को श्ाय-- परन्तु किसी देश के निवासियों पर 
कर भार कितना है, यह जानने के लिये उनसे चसूल होने वाले 
कर की मात्रा का ही ज्ञान पयांप्त नहों है। चरन यह हिसाद 
लगाना होगा, उनको कुल आय से, उनके कर का क्‍या अनु- 
पात है | इस प्रकार यह सवधा सम्भव है कि एक देश में कर की 
मात्रा दूसरे देश की अपेक्षा बहुत अधिक होने पर भी, कर-भार 
कम हो । अस्तु, जनता की आय का हिसाब लगाता आवश्यक 
है । यह हिसाब ठीक ठीऋ ठगना तो बहुन कठिय है, तथापि 
जे) अनुमान बड़े अधिकारियों ने अपने बाद विवाद में आधार 
रूप खाकार फिया हे, उसका उपयोग फिया जा राकता है | 

सन २८७० दे० मे खव० दादा भाई ताराोजो ने बडे पशन्चिय 
और अन्ुसघान से भार्तवासियों की आखत बापिक आय का 
हिसाब लगाया तो वह २० रु० मालूम हुई थी। रन १८७१ इ० 
में आय का यही अनुगान अथोय भारत्‌ भंत्रो प्रि० ब्रांड हफ ने 
किया आ* पीछे वाइसगय छाडमेये। ने भी व्ययस्थ(पक सपा में 
इस से सहमत होना प्रकट किया । 

सन्‌ १८८० ई० में फसित ( अकाल ) कमीशग ने भारत की 
खेती की पेदावार का अनुमान किया, इस अनुमान वे; आधार 
पर सर डेविड वाग्बर ने भारत-वासियां की उस समय की 
कुछ ओसत बाषिक आय २७ रु० होने का अनुमान किया | 


ग 


बहाल 


१५७ भारतीय राजप्व 


5 5 “६ ४४ #5 #४ #७ €औ ४ #5 #5 #+ # ७ मे ५ कब 2 हक अप आल 75 ४ 6५४ ४५४ £ट /&+ ४५ ४5 /७/८/७/४ ८5 /ज,/*३/ /५. /७ / १९/ जैक व्यकर 6१ # ० की. ॥7 भरकम 


सन्‌ १६०१ ई० में लाड कज़न ने व्यवस्थापक सभा में सूचित 
शिया कि सर डेविड की तरह ही जांच करने पर भारत- 
वासियें की औसत वाषिक आय ३० रु० माल्ूप्त हुई है 
वष, मि० डिग्बी ने भारतवासियेों को यह आय केवल १८ रु० 
६आने सिद्ध की थी, इसका किसी ने सप्रभाण खंडन नहों किया 
पर अधिकारी ३० रु० का ही उदलेख करते रहे । 

सन्‌ १६२१ ६० में मि० कुक ने राज्य परिषद्‌ में कहा कि 
अब पहले ही ढंग से जांच करने से उपयुक्त आय का अंक 
७५०) रु० होता है । परन्तु मि० वी० जी० काले के हिसाब से 
यह आय ३६) रु० से अधिक नहीं है । 


न्तीय आय १७५ 
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जनता की जाय से राज्यकर का अनुपात---- 

















जय रेल आदि को आय  शेल आदि की आय 
सन्‌ आय छोड़कर कर कक हिलाब का शक का हिसाब 
रुपये हा आ० पा० कट रू० आ० पा० फीसदी 
१८७२३ २० १ १३ ६ ६३ 
१८८१ | २७ २ २ ३ | ८ 
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इस नक्शे से मालूम होता है कि सन्‌ १६०१ ६० तक आम- 
दूनी पर का अनुपात ८से ६ फी सदी तक था सन्‌ १६११ में, 
रेल आदि की आय छोड़ कर, कर ५.७ फो सदी और उसे 
मिला कर ६.२ फी सदा था । सन्‌ १६०१ ६० से सन्‌ १६११० 
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तक, कर में कुछ कमी हुई । परन्तु यह कमी बहुत अधिक 
इस लिये दिखाई पड़ती है कि प्रति मनुप्य आमदनी की औसत 
में बहुत अत्युक्ति कर दी गयी है । १८८१ से १६०१ तक २० वर्ष 
में प्रति मनुष्य आमदनो केवल तीन रुपये बढ़ी ओर पीछे दस 
वष में हो उस की बृद्धि एकदम २० रुपया वतल्‍ला दी । सन 
१६१३ ई० से सन्‌ १६२० ६० तक अर्थात्‌ महायुद्धके समय ओर 
उसके समाप्ति कालमें हम पर प्रति मनुप्य छगभग दो रुपये का 
कर ओर बढ़ा। उसके बाद अगले दो वष के समय में प्रति 
मनुप्य कर को मात्रा एव रुपये से अधिक और बढ़ गयी | 
इस समय, महायुद्ध से पहिल की अपेक्षा, कर दूने से अधिक है ! 
इस लिये या ता कर भार दूने से अधिक हो गया है अथवा 
भारतवासियों की आमदनी दूने से अधिक हो गयी ऐै। सम्भ- 
वतः अधिकारों दूसरा बान हो दफा चाहेंगे, परन्तु ये कुछ ही 
कहें, भुद्य भोया भारतवासी ही जानते है कि उच्दें कर भार 
अब कितना अधिक पतोएश हो पहा ४ । 

भःरतवासियों की इस समय को आमदनी के सम्बन्ध में 
हमें श्रो० बो० जी० काछे का हिसाब ठीच: जंचता है, जिसके 
अनुसरर प्रति मनुष्य की ओसत धारक आय अब ३६] रु० है । 
इस प्रकार भरतवासी अपनो आय का १७, १८ फोसदो 
कर के खरूप में, राज्य काप को देते हें । ब्रिटिश शासन के ऐसे 
मंहगे होने की दुशा में, प्रज्ञा में खुख ओर शान्ति कैसे रह 
सकती है ! 
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नवा पारच्छद 
साबेजनिक ऋण 


राज्य को ऋणा को शावश्यकता-पहिले कह 
चुके हें कि राज्य को विविध कार्यो के सम्पादन के लिये, 
उनके खर्च की व्यवस्था करनी होती है, कर लगाने पड़ते हैं । 
ज्यों ज्यों खर्च बढ़गा, कर बढ़ाने होंगे। पहले तत्कालीन करों 
की मात्रा या संख्या बढ़ा कर अधिक आय प्राप्त करने का 
प्रयल किया जाता है | परन्तु जब खर्च इतना अधिक बढ़ जाता 
है कि उसका पूरा करने के लिये करों के बढ़ाने की मुञ्जायश 
न हो, अथवा जब कोई खनच्च इस प्रकार का हो कि उसके लिये 
कर लगाना उच्चित न समभा जाय, तो गाज्य को ऋण लेगे की 
आवश्यकता होती है। 


राज्य को ऋण लेने को सुविधा - सहकारी स- 
मितियों या व्यापारिक कम्पनियों की भांति रज़्य को 
साख, व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होती है। उसे पूँजी, अधिक 
मात्रा में ओर कम खूद पर मिल सकती है | यदि ऋण बहुत हां! 
अधिक लिया जाय तो यह सुविधा कम हो जायगी। जद 
किसी देश की माली हालत अच्छो न हो, हिसाब साफ़ न 


रहता हो या अशान्ति ओर युद्ध की अवस्था हो, तो भी ऋण 
१२ 
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लेने की सुधिधा कम हो जाती है । पराधीन देश की सरकार 
शासक देश से अथवा उसकी साख पर ऋण छे सकती है | 

हम पहले बता आये हैं कि कई वर्षा' से भारत सरकार 
का खर्च उसकी आय से अधिक हो रहा है, नये नये कर 
लगाने पर भी उसे घाटा रहता है, ऋण बढ़ता जाता है। परन्तु 
भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार की साख पर, ऋण लेने की 
सुविधा बनी हुई है । 


मावचानो को श्रावश्यकता-परन्तु खुविधा होने 
पर भी राज्य को अन्धाधुन्ध ऋण नहीं लेते रहना चाहिये। 
ऋण देने वाले पंजीपति केवल सूद का ही लाभ नहों सोचते, 
चरन अपने व्यापारिक ओर राजनेतिक अधिकारों को वृद्धि का 
भी लक्ष्य रखते हें । इस प्रकार ज्यों ज्यों किसी देश पर ऋण 
का भार बढ़ता ज्ञाता है, वह आधथिक और राजनैतिक, दोनों 
दृष्टियों से अधिकाधिक पराधोीन होता जाता है। जैसा कि 
हमने अपने “भारतीय अथे शास्त्र! में लिखा है, भारत सरकार 
पर भोरे व्यापारियों का प्रभाव प्रसिद्ध है, उनके सामने प्रायः 
भारतवासियों के हिताहित का विचार नहीं होने पाता । जब 
कभी कोई राजनैतिक खुधार की बात उठती है, तो विदेशी 
पूंजी वाले हमारे भविष्य का निर्णय करने का अधिकार 
मांगते हैं । अस्तु, ऋण लेने में सावधानी रखने की बड़ी आव:- 


झयकता है। 
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किन दशाप्रों में कण लेना बेहतर है ! -- साधा- 
रणतया दो दशायें ऐसो हें जिनमें घन प्राप्त करने के लिये, राज्य 
को, नये कर लगाने की अपेक्षा, ऋण लेना बेहतर है-- 


(१) जब राज्य नहर या पुल आदि ऐसा साव॑ ज्ननिक निम्पराण 
कार्य करे ज्ञितनसे महछतूल आदि की आय हो, अथवा जब वह 
उद्योग धन्धों की बरद्धि तथा व्यापार की उन्नति के ऐसे उत्पा- 
दक कारये! का संचालन करे जिनसे देशवासियों को घत-वबृद्धि 
हो ओर कालान्‍्तर में राज्य की, करों से प्राप्त आय स्वयं बढ़ 
जाय । ऐसो दशा में आवश्यक धत, कर-बइृद्धि से प्राप्त करना 
बुद्धिमानी नहां ८; हां राज्य का, प्राघ होने वाली आय का 
बड़ी सावधानी से अनुमान करना चाहिये । 


(२) जब राज्य पर किसी दूसरे राज्य का आक्रमण या 
अकाल आदि किसा ऐसे आकस्िविक व्यय का भार आ पड़े, 
जिसकी वार बार पुनरावृत्ति की आशा न हो। ऐसी दशा में 
भो ऋण लेना ही उचित होगा, क्योंकि कर हूगाने ओर फिर 
जल्दी उसे हटाने से राजस्व के क्रम में बड़ी गड़बड़ मचती है 
ओर करों की समानता घटती है । 


दूसरों को परतंत्र करने वाले युद्धों के लिये अथवा अन्य 
अनुत्पादक कार्यो के लिये, अपने सिर पर ऋण का भार 
चढ़ाना कदापि उचित नहों । 
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भारत का साबजनिक ऋण--भारतव्ष के साव॑- 


जनिक ऋण का बीज ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने बोया ओर उसी 
ने इसके वृक्ष को बढ़ाया । कम्पनी अन्त होने के समय पालि- 
मेंट ने उसकी जड़ नहों काटी, उलटा उसे ओर सुरक्षित कर 
दिया । पालिमेंट के समय में (सकी खूब वृद्धि हुई है । 

इस ऋण का यह तो कारण है ही, कि राज्य ने इतना 
रूपया व्यय किया कि नये नये करों के लगाने ओर बढ़ाने पर 
भी उसका पूरा नहों पड़ा। इसके अतिरिक्त यह बात विशेष 
रूप से स्मरणीय है कि भारतवर्ष को अपने पराधीन होने का 
सलल्‍्य भी खय॑ चुकाना पड़ा है। पुनः एशिया के कई स्थाने। में, 
ओर अफ्रीका के कुछ स्थानें में भी, अड्गरेजें का ब्यापारिक 
और राजनेतिक आश्ििपत्य स्थिए करने में भी प्रायः भारतवर्ष के 
ही द्रव्य ओर सेना का उपयोग हुआ है। इस बात की पुष्टि 
के लिये हम 'खाथ! ( चेन्न १६७६ थि० ) के आधार पर कुछ 
घटनाओं का वणन करते हें । 


क्म्न्कु 


भारत पर कम्पनों के युद्धों का भार-ईस्ट इंडिय 
कम्पनी इंगलड के राजा की ध्तितिधि थी । उसने इकले 
शत्रु फ्रांस से, ओर फ्रांस से सहायता प्राप्त भारतीय नरेशों से 
कई युद्ध किये । [वह इनका भार न उठा सकी, ऋण ग्रस्त 
हा गयी । सन्‌ १७६५ ई० में बंगाल की दीवानो प्राप्त कर लेने 
पर उसने अपने ऋण का भार इस पध्रान्त से होने वाली आम- 


6 
! #]7 
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दूनी पर डाल दिया। वासर्तत्र में यहां से हो भारत का साब- 
जनिक ऋण आरम्भ होता हें | पीछे बंगाल की आय की 
सहायता से मेसूर के नवाबें को भैम सम्पत्ति हड़प की गयी 
ओर मेसूर की आय का उपयोग करके मराठेों के राज्य का 
अन्त किया गया । | 


सिंहलद्वीप, सिंगापुर, हांकांग, अदन ओर रंग्रूत सब ही 
अदेश इंगलंड ने भारत की सेना और धन के द्वारा जीते हैं। 
अफकुगानिस्तान, चीन, वर्मा ओर ईरान से अड्डरेज़ों ने युद्ध 
किये, उनमें रुपये की जरूरत हुई । कम्पततो का उद्देश्य रुपया 
कमाना था, वह इड्ुलेंड से तो घन लाकर यहां लगाने वॉली 
थी ही नहीं। बध, इन खब युद्धों में भी भारत के ही द्वब्य 
और सेता का उपयोग किया गया। इसञ्र प्रकार भारत पर 
ऋषण-भार बढ़तां गया। 


कम्पनी के कौरोबार का भार--कम्पनो ने अपता 


जो कारबार सेंटहलीना, वेतकूलन, मलाकरा, प्रिंखल आफ वेदस 
द्वीप, ओर कानटन में चला रखा था, उसका सब व्यय भार, 
ओर अड्ररेजों ने जो आक्रमण उत्तमाशा अन्तरीप, मनिल्ला, 
मारिशश तथा मलक़का टापुओं पर किये थे, उन सब का खर्चे 
भी भारत के मत्ये मढ़ा गया, यद्यपि इनमें से कुछ पर तो 
भारतवर्ष में आने से पहिले हो, कम्पती ने व्यापारिक देतुओं के 
लिये अपना अधिकार जमा रखा था ! | 
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ईस्ट इंडया कम्पनी को सन्‌ १८१३ ई० तक भारतचष 
में व्यापारिक अधिकारों के अतिरिक्त राजनैतिक सत्ता प्राप्त 
रही ओर उसने अपने इन दो खातों का हिसाब अलग न 
रख कर अपने विविध प्रकार के व्यापारिक और युद्ध 
सम्बन्धी ऐसे व्यय के भार को भी शासन सम्बन्धी हो दर्शा 
कर, भारत के मत्थे पटक दिया, जिसका भारत के हित से कुछ 
भी सम्बन्ध न था, अथवा बहुत द्वी कम था । 


कमरूपनो के पुरष्कार का भार--सन्‌ १८१३ ई० से 
कम्पनी को केवल चीन में व्यापार करने का अधिकार रह गया 
था, सन्‌ १८३३ ई० में चह भी हटा दिया गया। अब से कम्पनी 
भारतवर्ष को शासक समुदाय मात्र रहो। उसकी सम्पत्ति 
भारत सम्राद को दी गयी | उसके ऋण ओर दायित्व का भार 
भारत के सिर डाला गया। निश्चय हुआ कि इड्डलेंड की पंजी 
पर १०॥ प्रति सैकड़ा ( कुल लगभग ६३ लाख रुपया ) प्रति वर्ष 
दिया ज्ञाबे । सन्‌ १८७३ ई० के बाद पालियामेंट चाहे तो पूंजी 
के हिस्सों के प्रति एक हजार रुपये के बदले दो हजार रुपये 
( अर्थात्‌ कुल १२ करोड़ रुपये ) एक साथ देकर मुनाफे से 
छुटकारा पा सके । कम्पनो की व्यापारिक सम्पत्ति में से दो 
करोड़ रुपया निकारू कर कम्पनी के पूजी के धन को निप- 
टाने के लिये एक नया खाता रखा जावे, यदि कम्पनो को 
किसी समय वाषिंक मुनाफ़ा न मिल सके तो वह इस खाते में 
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से दिया जावे । कम्पनी के व्यापार विभाग के कर्मचारियों को 
उच्चित मुआवजा दिया जावे । 

इस प्रकार भारतवप ४० वर्ष तक ६३ लाख रुपया प्रति बष 
वीपिक पुनाफे के नाम से देता रहा। सन्‌ १८७३ ई० में ऋण 
चुकाने वाले फंड में १९ करोड़ रुपया नहों हो सका, जैसी की 
पृर्थ में आशा की गयी थी । कमी को पूरा करने के लिये भारत 
मंत्री ने भार्त के जिम्मे ७॥ करोड़ रूपया ओर, सावंजनिक 
ऋण के नाम से मढ़ दिया ! 

फस्पती बहुत सी बातों में भारत के लिये एक असह्य ओर 
अन्याय युक्त भार थी | सन्‌ १८३३ ई० में जब उसके व्यापारिक 
अधिकारों का अन्त किया गया ता उच्ित तो यही था कि 
भाप्तवप को उस बोर से मुक्त करने का प्रयत्ञ किया जाता, 
परन्तु यहां उसे स्थायी रूप से भारत के गछे मढ़ दिया और 
कुछ अंशों में उसे बढ़ा भी दिया। 

'होम चाजज'! का उठलेख पिछले परिच्छेद में किया ज्ञा 
चुका है । वह भी सायजनिक ऋण की उत्पत्ति या वृद्धि में बहुत 
सहायक हुआ है । रेठों ओर नहरों के लिये भी ऋण छेना पड़ा 
है। रेलों में अन्धाधुन्ध खर्च हुआ, और कई वप अपार हानि 
उठानो पड़ी । 

सिपोहो-विद्रोह का भार--सन्‌ १८५७ ई० में भा- 
रत में सिपाही-विद्रोह हुआ। इसके भिन्न भिन्न कारणों के 
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व्यारे में भले ही मत भेद हो, यह निश्चित है कि यदि अधिकारो 
अधिक खार्थों न होते और प्रज्ञा से डचित व्यवहार करते रहते, 
तो इस विद्रोह की सम्भावना बहुत कम होती । अरुतु, विद्रोह 
सफल हो, या विफल, इसके होने का उत्तरदायित्व अधिकारियों 
पर है ।# परन्तु अधिकारी-पक्ष-प्रधान सरकार ने उन्हें तो 
क्षमा कर दिया और उसके दमन करने का सब भार भारतवष 
पर डाल दिया। इस लिये अगछे व ऋण की मात्रा ओर 
बढ़ गयी । 


पालियामेंट का ससमय--यह बड़ा भारी ऋण चाहे 
वह कम्पनी की एशिया, येारप या अफ्रीका महाद्वीप में लड़ी 
हुई लड़ाइये| के कारण बढ़ा हो, चाहे 'होम चार्जज' के नाम 
से दी जाने वाली बाषिक रकम के कारण बढ़ा हो, अथवा 
सन्‌ १८५७ ई० का सिपाही विद्रोह ही इसकी अपार वृद्धि का 
हेतु हो, सन्‌ १८५८ की नयी सरकार को डसी समय हस्तान्‍्त- 
रित किया गया जब भारतवषधे का भाग्य-चक्र कम्पनी के हाथ 
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9 महाशय जाह्म ब्राइट ने कहा था, “मेरा जिचार हे कि सिपाही 
विद्रेह के दमन करने में जो ४० करोड़ रुपया व्यय हुआ हे, उसे भारतवा« 
सियाँ के सिर मढ़ना उनके ऊपर असह्य बार होगा। विद्रोह, पालियामेंट 
के कुशासन ओर अक्वरेजों को दुनींति का परिणाम है। यदि प्रत्येक मनुध्य 
के साथ न्याय किया जाय ते इसमें सन्देह नहीं कि ये ४० करोड़ रुपये इस 
देश ( इड्ढलेंड ) की प्रजा से कर द्वारा वसल होने चाहिये। 
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से निकल कर सापाज्ञी के द्वाथों में पहुंचा । सन १८५८ ई० 
में सन्‌ १८३३ ई० की बात दोहरायोी गयी । उक्त वष में “भारत 
की सुव्यवस्था ओर खुशासन के लिये! पास किये हुए ऐदक में 
लिखा है कि “ईस्ट इंडया कम्पनी के मूल धन पर का मुनाफा, 
ओर तमाम तमस्खुक, बांड और अन्य सब ग्रट ब्रिटेन के ऋदण 
तथा भै[म विभाग के सब प्रकार के ऋण तथा कम्पनी के ओर 
भी सब प्रकार के देय ऋण, भारत के राज्य कर की आय से 
दिये जावेंगे और दिये जाने योग्य हैं ।” 

क्रमशः भारत का शासन व्यय बढ़ता गया । राजख-सदस्य 
ने आय का अनुमान कम ओर व्यय का अनुमान बहुत अधिक 
करके करों को दर ऊँची रक्‍खो | इस से बीसवोीं सदी के प्रथम 
दस यर्षों में सरकारो बचत का ओसत चार करेड़ रुपये रहा । 
सरकार ने फिर भी करें को कम करने का विचार न किया, 
आर न बचत के रुपये से देश में शिक्षा ओर स्वास्थ का विशेष 
प्रबन्ध किया । उसने प्रायः बचत के रुपये को अनुत्पादर ऋण 
कम करने के काम में छगाया। महायुद्ध के समय में दरिद्र 
भारत सरकार ने धनी ब्रिटिश सरकार को डेढ़ से करोड 
रूपया दान! दिया। इस रकम से भारत-सरकार के अनु- 
त्पादक ऋण में इतनी वृद्धि ओर हो गयी । 
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ऋण का व्यौरा--सन १६२२-२३ ई० के आय व्यय 


के अनुमान में सावंजनिक ऋण इस प्रकार दिखाया गया था-- 


पैंडे में; २५,७४२,५७-४०५ पोंड 


अथांत्‌ 
रूपये में-- 
नया ऋण 
छः फीसदी सूद वाला 
साढ़े पांच ? » 
लो ही. ज) 
चार 40५ 
साढ़े तीन ! ? 
तीन 03... 3) 
अन्य ऋण 
अस्थायी ऋण 
छः फीसदी सूद वाला 


साढ़े पांच ह 42 
टेजरी ( कोप ) बिछ 
सच साधारण के नाम जारी किये 
कागज्ी मुद्रा चलन कोष 
खाते जारो किये 
सेविंग बंक की जमा 
डाकखाने के केश सार्टिफिकेट 


येाग 
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२०,०२०,००,००० ? 
४०,५६,०३,३०० हर 
२६,१७, १६,५०० ? 
४१,५०,३३,७०० ?' 
१७,००,८७,२०० ?! 
२,१६.१८,५६,८६१ 
६,७८४,८०,०७० ?? 
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३9,८६,४9.००० 7?! 
२,५६,२४, ९१९० 
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35६,99,५७,००० ?? 
५७,9२,७१,३६७ ” 
२,३७४, ३४ ५9९६ बह 
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सूद का हिसाब-केन्द्रीय व्यय में सावंजनिक ऋण 
के सूद का हिसाब दिया गया हैं। वहां उसकी रकम १५.२ 
करोड़ रूपये दिखायी गयी है। यह सूद अनुत्पादक ऋण पर है, 
अतः यह सर्कम व्यथे जाती है । विदित हो कि उपयुक्त रकम 
दिखाते हुए कुल सूद की रकम में से रेल, आबपाशी, डाक 
ओर तार की मद्दों के, तथा प्रान्तीय सरका'ों से लिये जाने 
वाले सूद की रकम घटा दी गयी है | अन्यथा उस व का कुछ 
सूद ३३॥ करोड़ रुपये से अधिक बेठता है । 

अधिकारियों के अन्धाधुन्ध खरे के कारण, नये नये करों 
के लगते हुए भी देश पर, सूद पर लिये हुए ऋण का भार बढ़ता 
जाता है। नेताओं को इसकी चिन्ता होनी अनिवाय थी। अतः 
गत गया को कांग्रेस में यह प्रश्न उठा । 
कांग्रस का प्रस्ताव; देश भावी ऋण का 
उत्तर दाता नहों- गया कांग्रेस ( सन्‌ १६२२ ६० ) में यह 
स्वीकृत हुआ है कि क्योंकि सरकार ने अकारण ही सैनिक तथा 
अन्य अपव्यय बढ़ा कर देश पर अपरिमित भार लाद्‌ दिया है, 
ओर फकयोंकि सरकार अभी तक उस व्यवस्थापक सभा के 
आधार पर अपव्यय कर रहो है जी जनता को बहु-संख्या, 
अथवा किसी संतोषज्ञनक संख्या को प्रतिनिधि संस्था नहीं है, 
जैसी कि पहले घोषणा की गयी थी, और सरकार को यदि 
इस तरह अपव्यय करने दिया गया तो भविष्य में भी जनता 
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को खुख और सम्द्धि-पूण' जीवन व्यतीत करना असम्भव हो 
जायगा, इस लिये यह आवश्यक हो गया है कि सरकार की 
इस अनुत्तरदायी चाल को रोका जाय। यह कांग्रघ्त घोषणा 
करती है कि राष्ट्रीय बहिष्कार करने पर बनाई हुई अथवा बनाई 
जाने वाली व्यवस्थापक सभाओं का भविष्य में राष्ट्र के नाम 
'पर ऋण लेने का अधिकार स्वीकार नहीं किया जायगा । यह 
कांग्रेस संसार को सचेत करतो है क्रि अब से जो ऋण लिया 
जायगा, उसका स्वराज्य होने पर भारतवष देनदार न होगा, 
अब तक जो ऋण, ग़लत या सही, ले लिया गया है, उसे, 
देश देगा । 
ऋण दूर किस अकार हो [-यदि कांग्रेस में 
अ्रतिध्चनित भारतीय जनता के मत का विचार करके 
सरकार अपना खच् परिमित रखें तो ऋण बढ़ाने की आव 
अयकता ही न हो । परन्तु ऋण की चतंमान मात्रा भी तो इतनो 
है कि उसके सूद के कारण देश की आर्थिक उन्नति में बड़ी 
याधा उपस्थित हो रही है| इसे किस प्रकार दूर किया जाय ? 
इस विषय में ता० २४ मई सन्‌ १६२३ ई० के “यंग इन्डिया”” 
के राज़ख ओर अर्थ सम्बन्धो सप्लोमेंट के लेखक के निम्त 
लिखित विचार विचारणीय हैं । 
१--इंगलेड भारत से वह ऋण वापिस लेना छोड़ दे जो 
सके हित के लिये लिया गया है| यह रकम ३०० करोड़ रुपये 
के लगभग होगी । हमें इंगलेंड का ३६०. करोड़ रुपये देना है । 
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यह रकम १२.००० करोड़ रुपये के कज़दार इडलड के लिये 
छोड़ देनी बहुत कठिन नहीं है । 
२--तथापि, यदि यह न हो तो इंगलेंड भारत सरकार को 


हो ऋण मुक्त होने के लिये यथेष्ट डपाय काम में लाने में, 
सहायक हो । 
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( क ) जिन आदमियों की जमीन आदि का आमदनी पर 
आय-कर नहीं लगता, उन पर मालगुजारी के अतिरिक्त अन्य 
लोगों की तरह आय-कर भी लगाया जावे ।# इस से प्रति चष 
लगभग १८ करोड़ रुपये को आय होने का अनमान है | 


( ख ) सब ऋण के सूद को दर ४ फीसदी कर दी ज्ञाय | 
इससे प्रति वष ८ करोड़ रुपये का बचत होने की अनुमान है । 

( ग ) जो लोग भारत सरकार से सूद की आमदनी टेते 
हैं, उनकी आमदनी पर भारत-सरकार टैक्स लगावे, चाहे वे 
भारतवष से बाहर भी रहते हों | इंगलड ऐसा करता है, भारत 
वष को भी ऐसा करने में विशेष आपतक्ति नहों होनी चाहिए। 
इससे धर्ति चष ४ करोड रुपये की आय होने का अनप्तान है । 


*मालगुज़ारी देने वाला में कुछ आदमी सरकार के उपज के हिसाव से 
बहुत अधिक मालगुज़ारी देते हैं; कुछ, कम । उन पर आय-कर लगाने 
में इस बात का लिहाज़ रखना होगा। परन्तु मालगुज़ारी लेना ही कहां 
तक उचित हे, इस विपय पर मतभेद है , हम अपनी सम्मति अन्यक्र 
पृकट कर चुके हैं । - लेखक । 
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यह सब पिलाकर १८ +5+४८३०करोड़ की आमदनी या 
बचत भारत-सरकार को प्रतिवर्ष हो सकती है। यह केदल ऋण 
को चुकाने में ही काम में लाई जाय | आशा है, सरकारी अधि- 
कारो तथा प्रज्ञा-धिय नेता इस विषय का यथेण्ठ विचार करके 
देश को ऋण के भयंकर ोम से युक्त करेंगे । 


दसवां परिच्छेद 
स्थानोथ राजस्व 


केन्द्रीय ओर प्रान्तीय राजस्व का वर्णन कर चुकने पर अब 
स्थानीय राजस्व का वर्णन किया जाता है । 


स्थानीय काया को विशेषता--नगरें और देहातों 


में बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें संगठित रूप से करने की 
आवश्यकता होती है। सड़क बनवाना नालियाँ बनवाना और 
साफ कराता, बालकों की शिक्षा का प्रबन्ध करना आदि ऐसे 
कार्य है जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति पृथक प्रथक़ रूप से अच्छी तरह 
सम्पादित नहीं कर सकता । परन्तु केन्द्रीय या प्रान्तीय सर- 
कार द्वारा भी ये यथेष्ट रूप में नहों किये जा सकते । क्योंकि 
इनमें निरीक्षण या देख भाल की बहुत आवश्यकता होती है, 
ओर देश भर के खब नगरों या देहातों में ये कार्य एक ही 
तरह होने के खाद पर स्थानीय परिण्िति के अनुसार भिन्न 


स्थानीय राजस्व २६१ 


भिन्न प्रकार के होने की आवश्यकता होती है।इस लियि 
किसी नगर या देहात के ऐसे कार्य उसो स्थान के निवासियों के 
प्रतिनिश्चि विशेष उत्साह ओर कुशलता पूर्वक करा सकते है । 
स्थानों अझ्रोर अन्य राजस्व में भेद --स्थानीय 
राजस्व में ओर प्रान्तीय तथा केन्द्रीय राज़स्च का भेद 
जानने के लिये हमें स्थानीय संस्थाओं के ओर प्रान्तीय तथा 
केन्द्रीय सरकार के कामों के भेद पर विचार करता चाहिए । 
१- स्थानीय संस्थाओं के काय का विस्तार कम होता है। 
२>-स्थानीय संस्थाओं के काय का सम्बन्ध किसी खास 
जिले अथवा उसके भो किसी एक भाग से रहता है । 
३-केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय व्यवस्था से संस्थाओं की 
शक्ति पर बहुत निमन्त्रण रहता है । 
४--स्थानोय संस्थाओं काय बहुधा आशिक प्रकार के होते 
है और उनसे होने वाले काभ की कुछ पाप है। सकती है | 
स्थानीय संस्थाओं में कार्य करने से सावंसाधारण को 
राजनैतिक कार्यों की ब्यवहारिक शिक्षा मिलती है। यद्यपि 
प्रान्तीय सरकार इन पर निमन्त्रण अधिक्राधिक रखने का 
विचार करती है, तथापि इनके काय॑ क्षेत्र को विस्तृत करने 
की प्रवृति रहती है। 


₹ः 
स्थानीय राजस्व का आदश--स्यानीय स्वराज्य 
पूर्ण रूप से होने की दशा में स्थानीय राजख का आदर्श यह है. 


१६२ भारतोय राजस्व 
कि प्रत्येक स्थानीय संस्था अपनी सीमा में रहने वाले आद्मियों 
से अपने कर वसूल करे, उस उस सीमा में उन करों से प्राप्त 
आय को अपने नागरिकों के हित के लिये, व्यय करने का अधि- 
कार हो, वह इन करों को अपनो इच्छा से अपने साधनों या 
आवश्यकताओं के अनुसार घटाया बढ़ा सके। उसके काय 
क्षेत्र की सीमा देश के साधारण नियम से निश्चित हो । निस्सं- 
देह प्रत्येक स्थानीय संस्था का एक ऐसे क्षेत्रफल में होने वाले 
कार्यों से सम्बन्ध रहना चाहिये जो, उसके कार्यों का उद्देश 
पूरा करते हुए, कप्त से कम हो । प्रायः एक स्थानोय संस्था को 
सीमा एक नगर एक बड़ा गांव, या दो तीन छोटे छोटे गावों 
का समूह समभ्की जाती हैं । 


स्थानीय स्वराज्य संस्थाञ्ों शोर सरकार 
का राजस्व-सम्बन्ध--राजस्व के विषय स्थानीय खराज्य 
संस्था ओरग केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार का सम्बन्ध निम्न 
लिखित प्रकार का हो सकता है। 


१--सरका र, संस्थाओं से वसूल किये जाने वाले करों का 
स्वरूप, तथा उनको रकम निधधारित कर दे, या केवल कर ही 
निधारित करे ओर यह अधिकार संस्थाओं को दे दे कि वे उससे 
अनुमति लेकर करो से होने वाली आय को घटा बढ़ा सके। 
इस दशा में संस्था राजख के सम्बन्ध में सरकार के आधीन 
रहेंगी । 
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२--सरकार, करों का खरूप ओर उनसे वसूल की जाने 
घालो रकम निश्चित करने का अधिकार संस्थाओं को ही दे 
दें । इस दशा में संस्थायें, राजस्व के सम्बन्ध में स्वाधीन रहेंगी । 

यद्यपि इस बात का बिचार किया जाता है कि संस्थायें 
अपनी आय को बढ़ावे, तथापि अभी तक वे सरकार की सहा- 
यता का बहुत आश्रय लेती हें । उनकी अपनी आय इतनी नहीं 
होती कि वे अपने निरंतर बढ़ने वाले कायों को भर्ती भांति 
चला सके, इस लिये जब कभी उन्हें सरकार से यथेष्ठ सहायता 
नहीं मिलतो तो वे बहुत आपत्ति में हो जाती हैं । 


बड़े बड़े कामों के लिये संस्थाओं को बहुधा ऋण लेना होता 
है । भारतवष में यह ऋदण प्रायः सरकार से लिया जाता हैं । 


स्थानोय करों का विवेचन--फर सम्बन्धी नियम 
पहिले दिये जा चुके हैं । करों का साधारण विवेचन भी हो चुका 
है | यहां स्थानीय करों के सम्बन्ध में दे एक विशेष बातों का 
उल्लेख किया जाता है। 
कई प्रान्तों में स्थानीय संस्थाओं की अधिकतर आय उस 
महसूल से होती है जो ( भारतवष के ही ) दूसरे स्थानों से 
उनकी सीमा के अन्दर आने वाले माल पर लगता है। इसे 
चंगी कहते हैं । यह कर स्थानीय उपभोग पर लूगता है। पर 
जिन स्थानों से माल आता है, उन पर भी इसका प्रभाव पड 


सकता है । 
१३ 
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पाश्चात्य देशों में आन्तरिक व्यापार की खूब उन्नति 

हो गयी है । नगरों में सड़कों का जारूसा बिछा हुआ है और 
प्रत्येक एक दो खास चीजों के बनाने में लगा रह कर, अपनी 
शेष सब आवश्कताओं को पूत्ति दूसरे स्थानों से माल मँगाकर 
करता है । ऐसी दशा में चुंगी लगाने कां काय॑ बहुत अखुबिधा 
जनक ओर अपरिमित व्यय-साध्य होता है। परन्तु भारतवष 
में यह बात नहों है । 

व्यापार धन्धों पर छूगा हुआ कर यदि वह समुचित विचार 
पूर्वक निर्धारित किया गया हो, तो खुगमता पूर्वक वसूल हो 
सकता है ओर व्यापार घन्धों में विशेष बाधक भी नहों होता । 
यही बात नर, रोशनी बाज्ञार आदि के महसूल के सम्बन्ध में 
कही जा सकती है । 

मकान के कर का वणनत पहिले हो चुका है । यदि मकानों 
की मांग बहुंत हो तो मकान का मालिक इस कर को किराये- 
दार पर डाल सकता हैं, अन्यथा उसे ही देना पड़ता है । 

कुछ स्थानों में यात्री कर लिया जाता है। इसका भार 
वहां आने वालों पर पड़ता है, जो यह समझा जाता है कि उन 
स्थानों से लाभ उठाते हैं। यदद कर प्रायः रेलवे महसूछ के साथ 
सुभीते से वसूल कर लिया जाता है । 


(ः । बी. 
भारतवष को स्थानोय स्वराज्य संस्थाय--- 
प्राचीन समय में यहां चिरकाल तक स्थानीय कार्य, देहातों 


स्थानीय राजस्र श्ध्पू 
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में ग्राम्य संस्थाओं द्वारा और नगरों में व्यापार खंघों ( 7720० 
एणी05 ) द्वारा होता रहा । भारतचर्ष देहातों का देश है ! अब 
भी यहां ६०.५ फी सदी जनता देहातों में रहती है । पहले यहां 
का प्रायः प्रत्येक देहात अपनी शिक्ष स्वास्थादि को सामाजिक 
आवश्यकताये' खयम्‌ पूरो कर लेता था | यहां को ग्रास्य पश्चा- 
ये बहुत प्रसिद्ध रहो है । प्रत्येक गांव की पंचायत रक्षार्थ 
'पुलिस रखती थी, छोटे मोटे ऋगड़ों का निपटारा करती थी, 
भूमि कर वसूल कर के राज्यकोष में भेजती थी और तालाब, 
पाठशाला, मन्द्रि, पुल, सड़क आदि स्थानीय उपपय्रोेगिता के 
सावजनिक कार्यों का प्रबन्ध करती थी । मुगल शासन में भी 
पंचायतों का काम जारी रहा, यद्यपि उनका महत्व धोरे धीरे 
घटता गया। पीछे वे लुप्त प्रायः हो गये । केवल थोड़े से चिन्ह 
शोष हैं, जो उनके उच्च आदश को स्मृति कराते हैं। अड्गरेज़ों ने 
प्राचोन संस्थाओं की पुष्टि नहीं की, वरन्‌ उनके स्थान पर 
नवीन पोदों का बीज बोया, जिन्होंने अभी तक देश में अच्छी 
जड़ नहीं पकड़ पाई है । 


अस्तु, भारतवर्ष में वतंमान स्थानीय संस्थाओं के निन्म- 
लिखित भेद हें--- 
१--म्युनिसिपैलिटियां ओर कारपोरेशत, तथा नोटीफाइड 
प्रिया, 
२-स्थानोय ओर जिला बोर्ड, यूनियन कमेंटियां । 
३>पोर्ट टुस्ट 
अब इनका क्रमशः वर्णन करते हैं। 
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स्मूनिसिपेलिटियाँ कओऔर कारपोरेशन--- 

सन्‌ १८४२ ई० बंगाल में और सन्‌ १८५० ई० में समस्त 
भारतवष में स्युनिसिपैलिटियां स्थापित करने के विचार से 
ऐंक बनाया गया। इनकी कुल वास्तविक उन्नति सन्‌ १८७० ई० 
में, लाड मेयों के समय में हुई । सन्‌ १८८७ ६० में लाड रिपन नें 
इनके अधिकार बढ़ाये, तब से इनका विशेष प्रचार हुआ है । 

प्रत्येक स्यूनिसिपेलगी को सीमा निश्चित की हुई है। जो 
लोग उसके अन्द्र रहते और उसे टैक्स देते हैं, थे ' रेट पेयर ? 
या कर दाता कहाते हैं । इन कर दाताओं में से जो निद्धोरित 
वाषिक कर देते हें अथवा जिनके पास ज़ागीर है वे “ वोटर ? 
या मत दाता कहाते हैं । इन्हें अपनी २ स्यूनिसिपेलटी के लिये 
मेम्बर ( स्यूनिसिपिल कमिश्नर ) चुनने का अधिकार है | १८ 
वर्ष से कम उमर का अथवा निर्धारित गुणों से कम योग्यता 
वाला मनुष्य वोटर नहों हो सकता। अधिकांश भारत में चुने 
हुये मेम्बर कुल संख्या के आधे से दो तिहाई तक है। सभापति 
बम्बई, मद्रास, बड़ूगल और मध्यप्रान्त के, प्रायः और सरकारी 
अधिक हैं । उपसभापति मेम्बरों में से ही निवांचित होते हें । 
सभापति, उपसभापति तथा मेम्बरों की अवधि तीन वर्ष की 
होती है । म्युनिसिपैलिटियों के कर्मचारियों में सेक्रेटरो का पदु 
भी बड़े महत्व का द्दोता है | 

तीन महा प्रान्तों-बड़ाल, बम्बई ओर मद्रास के प्रधान 
नगरों अर्थात्‌ कलकत्ता, बस्थई ओर मद्रास शहर को स्युनिस्ि 
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घल कारपोरेशन” या केवल ' कारपोरेशन” कहलाती हैं । इनके 
मेम्बरों ( कमिश्मरों ) को कोंख्लिर कहते हें । अस्थ #युनिसिपै- 
लिटियों से, इनका संगठन कुछ भिन्न प्रकार का, ओर आय 
व्यय तथा कार्यक्षेत्र अधिक द्वोता है । 
कार्य-- म्युनिसिपलिटियों और कारपोरेशनों के सुख्य 
काय ये हें-- 
१--सवब साधारण की सुबिधा की व्यवस्था करना--सड़के 
बनवाना, उनकी मरम्मत करवाना, गली क॒चों सड़कें को 
सफाई ओर रोशनी का प्रबन्ध करना, पबलिक मकानात 
खनवाना | 
स्वास्थ्य रक्षा--ओषध शाखत्र के नियमानुसार दवा 
दारू देना, चेचक और प्लेग के टीके तथा मेले पानी के बहने 
का प्रबन्ध कराना ओर छूत की बीमारियों को बन्द करने के 
लिये उचित उपाय काम।में लाना। पीने के लिये खच्छ जल 
( नल आदि ) की व्यवस्था करना, खाने के पदार्थों में कोई 
हानिकारक वस्तु तो नहीं मिलाई गई है; इसका निरीक्षण करना 
इस सम्बन्ध में फंव्य त्रटि के लिये किसी व्यक्ति पर स्यूनिशिपे 
रूटी ५०) रु० तक जुर्माना कर सकती है । 
शिक्षा-विशेष कर प्रारंभिक शिक्षा के लिये पाढ- 
शालाभों का समुचित प्रबन्ध करना। पहिे अकाल के कष्ट 
निवारण फा कार्य भी म्यूनिसिपेलटियों के खुपुद था पर अब 
थद्द उनसे हटा दिया गया है | 


१६८ भारतोय राजस्व 


खामदनो के श्रोत 

( क ) चुंगी ( अधिकतर उत्तर हिन्दुस्तान, बंबई व मध्य- 
प्रदेश में )) यह स्यूनिसिपेलिटी की सीमा के अन्दर आने वाले 
माल तथा जानवरों पर लगती है | 

( वे ) मकान ओर ज़मीन पर टैक्स ( मद्रास, बंबई, वड़गल 
मध्यप्रान्त आदि में )) यह सालाना किराये पर ८॥ फी सदी से 
अधिक नहों लगाया जा सकता । 

(ग ) व्यापार धंधों पर टक्स ( अधिकतर मद्रास ओर 
संयुक्त प्रान्त में ) । 

( घ) सड़क व पुलों पर महसूल ( विशेष कर मद्रास ओर 
आसाम में )। 

( डः ) सवारियों पर 2क्स, गाड़ी, इक्का, बग्गी, साईकिल, 
मोटर तथा नाव आदि पर | 

( थे) नल, रोशनो, पाखाने, हाट, बाज़ार, कसाई खाने का 
महसूल । 

( छ ) स्कूल फोस, पशुओं पर टक्‍्स । 

सरकारो सहायता 

सरकार को ओर से स्यूनिसिपेलटियों के लिये कोई 
वाषिक देनगी नियत नहों है; हां कुछ प्रांतों, के शिक्षा, 
अस्पताल व पशुच्विकित्सा के काय॑ में आवश्यकता होने 
पर प्रांतिक सरकार आर्थिक सहायता देती है | इसी प्रकार जब 
क्सिी स्यूनिसिपेलटी को मेले पानी के बहाव के लिये नालियाई 
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बनानी हं।ती हैं, अथवा ज़लू-प्रबन्ध का ऐसा कार्य करना होता 
है ज्ञो उसके संचित धन सेन हों सक्रे, तो प्रान्तिक सरकार 
उसके खच में हाथ बटाती है । कभी कम्ती भारत सरकार 
प्रान्तिक सरकारों के स्यूनिसिपेलटियों के निमित्त खास रकम 
प्रदान करती दे । 

संख्या कोर झाय ठ्यय-प्रिटिश भारत के भिन्न २ 
प्रान्‍्तों में ऋर्पोरेशलों सहित म्युनिसिपैलिय्यों की सन 
१६१६-२० ई० की संख्या तथा उनकी आय भोर व्यय आगे 
दिये हुये नक्शे से विदित होगा । # बिदित हो कि उनकी कुछ 
आय का ३८ फी सदी रुपया कछकता, मदरास, बम्बद ओर 
रंगून, इन चार शहरों से ही वसूछ होज्ञाता हैं । 


#& खेद है कि नवम्बर सन्‌ १९२३ ई० तक भी हमें इस विपय को 
सरकारी रिपोट ( 5428(]3(05 0६ ह009॥ [0क्‍8; ४०),, 4४.,) का नया 
संस्करण न मिल सका | इस से जिवरा हो, हम सन्‌ १० १५-२० ई० के बाद 


के अंक नहों दे सके । ---- छेखक 
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स्पुनिलिप ठटठियों, आय ! ब्य 
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खराय व्यय की मदं--आगे दिये हुय नकशे रो यद 
भाद्म हो जायगा कि मुख्य मुख्य प्रान्ता में म्यूनिखिपेल्टयों 
और कारपोरेशनों की आय और व्यण की मद्दं कोन कोन सो हैं 


ओर उनमें संत १६१६--२० ६० में आय ओर व्यय कुछ ग्कप 
के किस किस अनुपात से हुआ हऐ 




















सम्पत्ति ओर अधि- | १७.७ | शिक्षा 
लता पलंग लि मम ही से प्राप्त आय 


दान, सहायता आदि १६.१ | विविध ' १८.८ 


योग ।१००.०७ | योग [१००.० 
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व्यापार धन्धे २.० हे ' 
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| 72.3 है 
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जन संख्या--सन्‌ १६१६--२० ई० में कुल स्युनिसिये- 
लिटियों और कार्पोरेशनों की सीमा में १ करोड़ 9० छाख से 
अधिक अथांत्‌ ब्रिटिश भारत की कुल जन संख्या के लगभग 
७ फीसदी आदपी रहते थे । ५४६ म्युनिसिपेण्यों ओर 
कापेोरेशनों में घीस बीस हजार से कम, ओर शेष १४६३ में 
बीस वीस हजार या अधिक आदमो थे। 

कर की माचा--म्थुनिसिपैलिटियों ओर कारपोरेशनों 
की सोमा में प्रत्येक आदिमी पर स्थुनिलिपछ कर की आखत 
सन्‌ १६१६--२० ई० में सवा चार रुपये थी। भिन्न भिन्न क्षेत्रों 
में यह मात्रा पृथक्‌ पृथक है ओर कारपोरेशनों में बहुत अधिक 
है, उदाहररणार्य बम्बई शहर में, १६ रू० ६ आजे, बम्बई प्रान्त में 
( बस्वई शहर छोड कर ) ३रू० ६ आने, संयुक्त मेंश रु० ५ 
आने; बिहार उडीसा मे १र० ६ आने । 

म्युनिसिपैलिटियों ओर कारपोरेशनों पर लगभग १५ करोड़ 

रुपये का ऋण है । इस ऋण का अधिकांश भार बम्बई और 
कलकत्ते को कारपोरेशनों पर है। 

ने।टीफाइड र॒रिया--इन्‍्हें म्युन्तिसिगैलिटियों के 
थोड़े थोड़े से अधिकार होते हैं । ये उसी क्षेत्र'हल में होते हें, 
जहां बाज़ार या कस्बा अवश्य हो, ओर जन संख्या दस हज़ार 
से आधिक न हो । इनकी संख्या ओर सन्‌ १६१६-२० ई० फ्री 
थाय और व्यय आगे दिये नक्शे से माध्यम होगा । 


स्थानीय राजस्व २०३ 


-उाकध-प००७मामआ2७१०१७७० ० २५ ाभातथ ".१३७५2००५५५>भाातसाधाभ७ कर २2५५३.५०७३००७०५७ ५७७५३) पान मा ध भर ५+७७ काम अक॥ ५७५५3 +७9 4.8८ < व अमान 3०० शी न्‍'रकरलरजनाफ ; ह ,पत रेपपकना-माह म्र्रमृताथनम++००२ लाइक 2 जलता था. -राजरलाकी-याकिातफालाकाछफ बम, 
44 ्दमानीकााान्‍्यापककत 7. 7 


आय व्यय 














। 
प्रान्त ' संख्या (हजार रू० में) (हज़ार रू० में) 
| +-. 2७ अ्रवातमथाा५७७, 33»: + कद धान 9 2. अदा नाकाम कम. भान्‍तजसअविधधायानमपननाननआ9 
बमा २१ ८5७ 9८7 
पंजाब | १०७ ६८५ ८०४ 
समयुक्त प्रात ४६ | (3६९) 39५53 
ली ४ के. जहकी... .. हद 
| 
सच्य प्ान्त बरार १० ४६२ ५७3 
बम्बई २५७ क्‍ ३9२ ३9६ 
पश्चिमोत्तर क्‍ 
सीमा प्रान्‍्ल | ८. १२३ ६२३ 
योग | २२७ ३३८० ३१२३ 
| 





बोड देहातों में स्थानीय स्वराज्य का आरम्भ म्यूनिसिपेल 
टियों के स्थापित होने के बहुत दिनां बाद हुआ । यहां स्वास्थ्य, 
सफाई प्रारंभिक शिक्षा तथा ओषधादि का प्रबंध रखने के 
उद्देश्य से “बोड! संगठित किये गये हैं | इनके अधिकार तथा 
आय यथेष्ट न होने से इनका काय भी बहुत परिमित है। 
इनका शुभ सूचक श्री गणेश, लाड मेओ व रिपन के समय में 
डुआ था अभीतक यथेष्ठट उन्नति नहीं हुई । 
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हर एक जिले में एक बोर्ड रहता है प्रायः उसके अधोन दे। 
या भधिक अधोन जिछा बोर होते हैं | बंगाल, मदरास ओर 
विहार उडोखा में यूनियन कमेटियां या पंचायते भो हैं । 

भारतवर्ष में २०० ज्ञिला बोड, ओर उनके अधोन ५३२ 
अधीन ज़िला बोड है। इनके अतिरिक्त १०५१ यूनियन कम्रेटिया 
हैं। बोंडों की सोमा में २९ करोड़ तीस छाख आदमी रहते हैं। 
बोर्डों के मेम्बरों की संख्या सन्‌ १६१६--२० द० में १२७७५ 
थी, इनमें से 9,१३१ ( अधथात्‌ ५9 फोसदो) निव्रोच्चित ओर 
३,99५ नामज़द और १,६६६ अपने पद्‌ के कारण मेम्बर थे । 

बोडो की शझ्ोय दयय-प्रायः देहातों में फो घर 

कुछ हटका सा टेक्स वसूल किया जाता है। वह स्वास्थ 
सम्बन्धी कार्मा। में व्यय किया ज्ञाता है। अधिकतर आय उस 


+.. बन 


महसूल से होती है जो भूमि पर लगाया जाता है ओरजो * 


सपकारो वाबिंक लगान के साथ ही प्रायः एक आना फो रुपये 
के हिसाब से वसूल कर के इन बोर्डों का दे दिया जाता है । 
इसके अतिरिक्त विशेष कार्यो' के लिये सरकार कुछ रकम 
प्रदान कर देती है। आय के अन्य श्रोत तालाब, घाट, सड़क 
पर के महसूल हैं ।(आखसाम प्रान्त को तोड़कर ) अधोन जिला 
बो्डों का कोई स्वतंत्र आय श्रोत नहों, उन्हें समय समय पर 
जिला बोर्डो से ही कुछ मिल जाता है | 

सन्‌ १६१६--२० ई० में बोर्डो की कुल आय ६२६ लाख 
रुपये हुई। ्रभ्येक जिला घोड़ की (उसके अधीन जिला बोर 
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सहित) आय की आओसत पांच लाख २२ हजार रु० थी । आसाम 
में जिला वोड़ नहीं है, वहां के आधीन जिला बोर्डों का 
ओऔसत आय १ लाख ३२ हज़ार रुपये थी। उक्त वर्ष में बोडों 
का कुल व्यय 99० लाख रुपये हुआ । देहातों की जन संख्या 
ओर क्षेत्रफल देखते हुए, उनकी आय व्यय बहुत कम है, यही 
कारण है कि भारत वष में स्थानीय स्वराज्य से पूण 
लाभ नहों हुआ है । 


नेट:--आगे दिये हुए नवशे से यह मालूम हो ज्ायगा कि 
मुख्य २ प्रान्तों के बो्डों में किन किन मद्दों में आय और व्यय 
कुल रकम के किस अनुपात से हुआ 














आय की मदुद हा ... अयिय की मद के सदी 

प्रान्तीय महसूल ३६.१ , सिधिल निर्माणकाय ल्‍ ३६७ 

पुलिस क्‍ शिक्षा 3८.२ 

शिक्षा | २०.६ | थ्वाध्य ओर चिकित्सा |. १३.७ 

सिविल निर्माण काय| १६.६ प्रबन्ध २५ 
| 

विविध २७ ० विविध ६.१ 


येग । १०० | येाग | १०० 


५ 
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भारतोय राजस्व 
पोट टुस्ट--अद्‌न ( जो शासन प्रबंध के लिये बंबई 
प्रॉत में समा गया है), कलकत्ता बंबई मद्रास, चटगांव, 
करांची ओर रंगून बंदरों का स्थानिक प्रबंध करने वाली संस्थाए 
पोर्ट टस्ट कहाती हैं | ये ट्स्ट घाटों पर साल गोदाम बनाते हैं 
ओर व्यापार के सुमीते के अनुसार नाव ओर जहाज्ञ की 
व्यवस्था करते हैं समुद्र तट, नगर के पास समुद्र भाग या नदी 
पर इन का पूरा अधिकार रहता है | इनकी पु िसि अलग रहती 
है। टुस्ट के समासद्‌ कमिश्वर या ट्स्टी कहाते हैं। समाखदों 
में चेम्बर आफ कामस जैसी व्यापार संस्थाओं के प्रतिनिधि 
होते हैं। कलकत्ते और कर्णाबी में स्यूनिसिपेलटियों के प्रति- 
निधि भी इनमें लिये जाते हें। कलकत्ते के अतिरिक्त सब 
पोट <ुस्टों में निर्वाचित मेंबररों की अपेक्षा नामज़र ही अधि- 
कतर होते हैं अधिकांश मेम्बर यूरोपियन हैं । स्यूनिसिपेलदियों 
की अपेक्षा पोट टुस्टों में सरकारी हस्तश्लेय अधिझ है।येही 
पैसो खराज्य संस्थाएं हैं ज्ञिकके सभासदों को कुछ भत्ता 
मिलता है। माल की रूदाई उतराई, गोदाम के किराए तथा 
जहाज़ों के कर से जो आमदनी होती है चही इनकी आय हे । 
इन्हें आवश्यक कार्य्यों के लिये कर्ज लेने का अधिकार है। 
सन्‌ १६१६-२० में टुस्टों की कुल आय व्यय और ऋण कितना 
था, यह आगे दिये हुए नक्शे से विदित हो जायगए--- 
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तर ५. 











के 
पोट टुस्ट सिककत व) क्‍ जा रू० 
| के 
कलकत्ता २२३ २२७५ २००३ 
बम्बई ५ ऑल १६३ १५८४ 
। 
मदरास्तर रश्५ २२ १३७ 
करांची ४3७9 ५२ २१७ 
रंगून |. ४२ | ४५ २६६ 
चटगांव १८ ६ ु ५ 





पिछले दख वर्षों में इन पोट टुस्‍स्टों की आय ८६ फी सदी 
ओर व्यय ६२ फी सदी बढ़ा है । 
स्थानीय राजस्व और सुधार योजना--छुधार 
योजना के रचयिताओं ने स्थानीय खराज्य संस्थाओं के सुधार 
का उत्तरदायित्व प्रान्तीय शासकों तथा खुधरी हुई व्यवस्था- 
पक परिषदों पर छोड़ कर कुछ प्रस्ताव मात्र किये हैं । उनके 
स्थानीय राज़ख सम्बन्धी प्रस्तावों का सारांश इस प्रकार है-- 
१-म्यू निसिपिल बोर्ड” को कानून द्वारा निदिष्ट सीमा के 
अन्दर कर लगाने व कर बदलने का अधिकार हो। परन्तु 
ऋणग्रस्त बोड कर बदलने में उच्च अधिकारी की आज्ञा ले। 
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२--जहां तक हो सके प्रांतिक सरकार स्थानीय बोडीं 
फो आय व्यय के सम्बन्ध में पूण खतंत्रता दें; परन्तु बोड 
निश्चित रोकड़-बाकी अवश्य दिखा सर ओर यदि वे तऋदणग्रस्त 
हों अथवा कतंव्य विमुख हों तो उनके कार्य में सरकार हस्त- 
ब्लेप करे । 

3 -यग्रामों में पंचायतों की रीति को उन्नत किया जाय। 
जहां यह प्रथा सफल्नता पूर्वक काम फरे वहां उन्हें छोटे मोटे 
फौज़दारी तथा दीवानी अभियणोगों के फेसले का भी अधिकार 
दिया जाय और इसोी प्रकार स्वास्थ्य तथा शिक्षा के सम्बन्ध 
में कुछ २ प्रबन्ध का अधिकार तथा किसी सीमा तक स्थानीय 
कर नियत करने को शक्ति भी दे दी जाय । 

सुधारों का कार्य बहुत शिथिल है । यदि यही गति रही तो 
न मालूम आदर्श कब प्राप्त होगा ? 


0 
ग्यारहवा पारच्छ द्‌ 
आशिक स्वराज्य 


राजस्व का राज्य पद्धति से घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः हम 
इस विषय को समाप्त करते हुए भारतवर्ष की राजनेतिक स्थिति 
का, जहां तक डसका राजस्व से सम्बन्ध है, वण न करते हैं ।# 

९ भारतवप को राज्य प्रणाली का सबिस्तार वर्णन हमारों भारतीय 











शासन पुस्तक में किया हुआ है । 
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हमारी शाथिक पराधीनता --भारतंवर्ष अभी एक 
पराधीन देश है, इस पराधीनता का एक घसुख्य अंग हमारी 
आशिक पराधोननला छऐै। हमें अपनी इच्छानुसार अपने देश की 
आय बढ़ाने व ख़बर घटाने का अधिकार नहीं। नये खुधारों के 
बाद भी हमें आधथि # ट्ृष्टि से क्‍या अधिकार मिला है ? भारत- 
सरकार के अंकों को देखिए सन १६२३-२७ में वह रूगभग 
१३१ करोड़ रुपये खर्च करने अनुमान का करतो है, इसमें से ता 
के ६७ ८१ और सूद के १७२२ अथांलू कुछ ८२ करोड़ पर व्यव- 
स्थापक सभा को कुछ अधिएार है ही नहीं, शेप के सम्बन्ध 
में मी बजट के नियम देखिए, जिस ख़ब की रकम कानून से 
निर्धारित हो, सपम्नाट या भारत-मंत्री द्वारा नियुक्त अधिकारियों 
का वेतन ओर पेंटानें, चीफू कम्रिक्षरों ओर जुडीशल कमिन्नरे, 
का वेतन आदि के सम्बन्ध में सभा को कुछ बोलना नहीं 
चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस खर्च को कैांलिल युक्त गवर्नर 
जनरल धामिक, राजनैतिक या रक्षा सम्बन्धी ठहरा दें, उसके 
सस्बन्ध में भी व्यवस्थापक सभा की ज़बात बंद कर दी गई 
है। इतने अपवादों के बाद फिर व्यवस्थाप क सभा की राह के 
लिये रहता ही क्‍या है ? 


प्रान्तों का दाल लीजिए । संयुक्त प्रान्त के उदाहरण में हम 
कह चुके हैं कि वास्तव में व्यवस्थापक्र सभा सम्पू्ण खर्च के 
एक-चैथाई से “+ कम पर अधिकार रखती है। इससे मिलती 
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छती दशा दूसरे प्रान्तों की है। क्या यही  प्रान्तिक खराज्य 
( 70०४[परटाँंव] 0०१० ॥9 ) है ५ 


स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं पर द्वष्टि डालें; प्रथम तो इनकी 
आधिक शक्ति ही अपेक्षा-कृत बहुत क्ष द्र सी हैँ। पुनः टस्ट 
अधं-सरकारी खोक्ार ही किए जाते हैं, कारपोरेशनों के आय 
व्यय में भी सरकार का बहुत कुछ हस्तक्षेप है । म्युनिसिपलि- 
टियों ओर बोर्डी में सिद्धांत से स्वराज्य होने पर भी कलेकुर 
आदिकों की उनमें भी ,खूब चलती है । 


इन सब बातों से हमारी आधिक पराधीनता #. स्पष्ठ 
प्रमाण मिलता हैँ। हमें विदेशों मार पर कर लगाने का 
अधिकार नहों । इससे भेचेस्टर तथा लंकाशायर के ब्यापा- 
ग्यों का लुकुसान होगा । हां, हमें उनका खा सिद्ध करने के 
लिए अपनी मिलों के खूत पर टेफ्ल अवश्य ख्वीकार करना 
पड़ता है | सरकार यहां से अन्न बाहर भेज दे, तो उसे बंद नहों 
कर सकते | यदि वह हमारें नमक पर टक्‍क़्स दूना कर हे, तो 
हम कुछ शोर मचाने के अतिरिक्त कोई कानूनी अधिकार नहीं 
रखते । हमारी पुकार खुनना-त-खुनना गोरांग प्रभुओं को 
कृपा पर निर्भर है। हमारी गोद्ड स्टेंडड रिजर्व आदिकी 
करोड़ों रुपये की रकम भारत-मंत्री के पास जमा रहती है 
उससे इंगलड के बड़ बड़े वबक ओर धनी व्यापारी लाभ उठाते 
हैं; निधन भारत अपने ही कीष का उपयोग नहीं कर सकता । 
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| 


यहां शिक्षा और खास्थ-ग्रवन्ध के छिये घन नहीं, उद्योग-घ्रंधों 
की उन्नति के साथत नहों। 


दमका परिणाम झ्रार्थिक दुर्देशा-चर्तणान शासक 
पद्धति का मूल-मंत्र इंगलंड का हित है, फिर चाहे भारतवप 
को उससे कितनी ही हानि क्यों नहों। परवशता और परा- 
घीनता से होने घाला अवश्यंथधावी दुष्प्श्णिम देश का 
आत्मिक पतन है। इस बात का उतठठेख हम अपने भाग्तीय 
राष्ट्‌ जिस्माण में कर चुके हैं। यहां उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध न 
होने से, उसे छोड भी दें, तो हमारी इस समय आधिक दुदशा 
ही क्या थोड़ी है? यदि हम अपनी जवान से उसका चर्णत ने 
भी कर सके, तो हमारे चेहरे ओर हमारे शरोर उसे हर सप्रय 
करते ही रहते हैं । बी र प्रसविनी भारत-भूमिके पुओ्रों में कीमलछता, 
कायरता ओर निन्नीवता देख कर कोन सहृदय दा भांखू न 
बहावेगा ? जो लोग ब्रिटिश शाखन के अमन चेन पर मुग्व हें 
थे तस्वीर का दूसरा पहल भी देखें । बच्चे, बूढ़े, रोगियों ओर 
निवलों के लिये देश में दूध का भयंकर अभाव हैं; गाओं का 
शोचनीय ह्ास हो रहा है। इसका उत्तरदाता कान हैं ? पुनः 
यह अब कोई ग्हस्य नहीं है कि 'हिन्दुस्थास के छास्वों मनुष्यों 
को दोनों बक्त खाने को नहों मिझिता, ओर उनसे भी अधिक वे 
लोग हैं, जा हमेशा कम खाने से शगेर-पोपण-योंग्य खुराक नहीं 
पातें--पा नहीं सकते । इसके, सिचा दिन दिन भूकों मरते हुए 
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हिन्दुस्तान के भीतर छात्रों गांवों में कितने गरीब होगे, यह 
कोन कह साकता है ।! इस परिस्थिति का हिम्मेदार कौन है ? 
क्या ब्रिटिश. शासन के भयंऋर खच के लिये चसूछ किये जाने 
वाले नये नये टेक्स, सेना और सूद आदि में इतना अधिक खच 
हो जाना कि शिक्षा, स्वास्थ श्रोग उद्योग-धरधों के लिये केवल 
नाम मात्र की रक॒प्त रह जार, बड़ी खड़ी सब नोकरियाँ विददे- 
शियों को देना भोर सारत संतान को अपने ही देश में परदेशी 
की तरह रखता उक्त एगिस्थिति के कुछ रण नहीं है ? 
साथिक स्व॒रःज्य क्षी सावश्यद्वता--उक्त शोच 
नीय परिस्थिति का इलाज क्या है ? आशधथि४ पराधीनता दूर 
हो, और आ थक दृष्टि से तो हमें ख्वराज्य अनएय हो मिल जावे । 
इसका अशभिप्राय यह है कि भारत-सरकार, प्रान्तिक सरकार 
ओर स्थानीय संस्थाओं--सब का आय-ब्यय भारतीय प्रतिनि: 
धथियों के अधिकार में रहे। बे भारतवप के हित को लक्ष्य में 
रख कर चाहे जिस खर्च में कमो कर, और याहे जिस पदाथ 
पर टेक्स लगावे। इस समय शासक भाग्त-पमंत्री ओर ब्रिटिश 
पालियामेंट के प्रति उत्तरदायी हैं ओर भारतवप के खजाने से 
वेतन पाते हुए भी स्वभावतः थे इंगलेड का हित-साधन करने 
की चिन्ता में रहते हें। यह न होकर उन सब को भारतीय 
जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। भारत-सरकार ओर 
प्रांतिक सरकारों को इस समय लगभग २५२७ करोड रुपये की 
साधिक आग है, इसमें एक चोचाई से भी का पर भार्सचा- 
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सियें को यथेण्ठ अधिकार प्राप्त हैं। यह वात शीघ्र दूर होनी 
चाहिए | न्याय की बात यह है कि इस रकम में से पाई पाई 
पर भारतीय जनता के प्रतिनिश्िियोँ का अधिकार हो। पुनः 
गोठ्ड-स्टडर्ड रिजव आदि का सब कोष सात समुद्र पार इंग- 
लंड में न रह कर भारत में रहता चाहिए, और उससे भारत 
का हित साधन होना चाहिए। 
स्वराज्य और टेक्स--राज्य प्रबन्ध के लिये टैक्स 
तो सदेव ही देने पड़ेंगे, परन्तु अपना राज्य होने को दशा में 
उतका परिमाण, वसूछ करने का ढेग तथा उन्हें खर्च करने की 
व्यवस्था आदि प्रत्येक बात में सावंजनिक हित का ध्यान रखा 
जायगा। 
देशबन्चु दास के मसविदे में यह प्रबन्ध किया गया है कि 
अधिकतर शासनाधिकार स्थानीय पंचायतों को ही होगी, 
अपने अपने इलाके के लिये ये ही कानून बनावेंगी, ओर उनसे 
ये ही कर वसूल करगी । ग्रास्य ओर नगर पंचायतें सब कर 
एकत्र करके उसका निध्चारित अंश ऊपर की पंचायतों को देंगी । 
इस समय म्युनिसिपल-बोर्ड अलग, प्रांतीय सरकार अलग, 
ओर भारत सरकार अलग, उन्हीं प्रज्ञा जने से बीस प्रकार 
के व्याज़ रच कर बार बार कर वसूल करती है , कर-दाता को 
कितनी सुविधा हो जाय, यदि वह एकपुश्त एक बार सब के 
लिये कर दे दे ओर भिन्न भिन्न शासन-संस्थाए' आपस में उस 


के. ( 
का उचित विभाग कर छलँ। कर वसूल करने के लिये जो व्यथ 
के शर्पंव्य कर्मचागी रहते हें. उनकी कोई आतप्यकता नमरह 
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जायगी । इस बात का भय करना बिल्कुल निर्मल है कि 
स्थानीय संस्थाए' रुपया वसूल करके किसी को न देंगी । इस 
समय भी भारत-सरकार का काम बहुत कुछ प्रांतां के दिये हुये 
रुपए से ही चलता है । 

हमारी झााथक उचन्नति-जब खराज्य ही हमारा 
जन्म-सिद्ध अधिकार है, ते आर्थिक खराज्य ता उसका एक 
अंश ही है। इसकी चाह केाई अनेखी बात नहों है । हम अपने 
देश को--अपने भाई-बहिनें की--आश्थिफ़ उन्नति चाहते हैं 
यह आधिक स्वराज्य बिना कठिन ही नहों, असंभव है । आधिक 
स्वराज्य पाकर हम अपने आद्मियों के सैनिक शिक्षा देकः 
पैसे नवयुवक हर समय तेयार रखेंगे, जे। जरूरत के समय स्वयं 
देश प्रेम की लहर में देश की रक्षा करें। हम स्थायी सेना बहुत 
कम रखेंगे और उसमें केन्द्रीय ( भारत सरकार की ) आय का 
आधे से अधिक स्वाहा न करके उसमें बहुत बचत करेंगे, और 
उससे अपने बहुत से उपयेगी काय निकालेंगे। अन्यान्य बातों 
में हम अपने देश से अविद्यांघकार के दूर भगा दंगे । मंहगी, 
रेगें ओर व्याधियें का मुह काला कर देंगे | रूपकें पर भूमि- 
कर का भार कम करके हम उन्हें सुम्च से पेट भर रेाटी खाने 
देंगे । उद्योग-घंधां की उन्नति के यथ्रेष्ठ साधत करके हम अपने 
इधर-उधर बूथा भटकने वाले के लिये आजीविका-:प्राप्ति का 
मार्ग प्रशस्त करेंगे | इस प्रकार आधिक खराज्य से देश में सुख 
शातल्ति का राज्य होगा । 
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संक्षिप इतिहास झोर उद्देश्य-प्रेमी ओर जिशाखु 
पाठकों के लिये यहां भारतीय ग्रन्थमाला सम्बन्धी कुछ मुख्य 
मुख्य बातें छिखी जाती हें । 

एफ० पए्‌० पास करने के तीन साल याद सन्‌ 
१६१३ ई० में बी० ए० की पढ़ाई आरम्भ करने का 
हमारा एक उद्देश्य राजनीति ( इतिहास ) ओर अर्थ 
शास्त्र अध्ययन करना था ।ै उक्त वर्ष के अन्त में हम ने 
« माहेश्वरी ? पत्र के लिये “ हमारे पाछ्य विषय ? शीष॑क 
एक लेख माला * लिखी, उसमें अन्यान्य विषपों में उपयंक्त 
विषयों का महत्व ओर इनका दूसरों से सम्बन्ध दशोया । 
बी० ए० में इन विषयों की शिक्षा ऑर उक्त लेखमाला 
का अनुभव प्राप्त करते हुए, यह निश्चय किया गया कि 
इन विषयों पर कुछ पाश्चात्य एवं भारतीय विचार हिन्दी 
भाषा में पुस्तक रूप से प्रकट किय जांय । अस्तु, परीक्षा देते 
ही सन्‌ १६१५ ई० में भारतीय ग्रन्थमाला का थभ्री गणेश 
करने वाली “ भारतीय शासन ' पुस्तक को रचना की गयी। 
सुहदों की क॒पा से उसके प्रकाशित हो जाने पर आगे के लिए 
उत्साह-वृद्धि हुईं। परिस्थिति अनुसार नयी नयी रचनाओं का 
प्रयत्न होता रहा । समय समय पर अन्य मित्रों से भी साहित्य 
काय में योग देने के लिये अनुरोध किया गया। इस समय 
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$ यह लेख माला हमारी * भारतीय विद्यार्थी विनोद ? 
पुस्तक में संकलित हे । 


( ० ) 


तक जो थोडा बहुन छार्य बन जाया है, बह पाठझों के 
सनन्‍्मुख्र है । 


लावी काय क्रम--हमसे भारतीय राप्ट सिम्पराण! 
(प्रथम संस्करण) की प्रम्तावना में कहा था कि भारतीय गंथ- 
साला के सम्बन्ध में “भविष्य के लिए हमारी आकांक्षा 
इतली बढ़ी हुई है कि उस की छुछ निश्चित रुप से चिज्नत्ति 
देने में संकोलय होता है । प्रेमी पाठक इतनाही ज्ञान कर 
सन्‍ताप करे कि हमाशे सन में जन्‍म भूमि को झागृति 
सम्बन्धी नवीन लछहगों का उदय हो गहा है, हम अपने देश 
की महान आवश्यकताओं आर विशाल उत्तदायित्व का 
थधिचार कर रहे हैं, संसार में भारतत्रप का क्या स्थान तथा 
कर्तव्य है, यह सोच रहे हैं, भारत माता के दीन हीन होते 
हुए भी भारतीय सभ्यता अभी तक किस उद्देश्य पूर्ति के 
रूए जीवित है, अथवा जगत को अधिकांश दुखी जनता के 
लिये इसे क्या कल्याणकारी संदेशत देना है, इसका चिन्तन 
यू मनन कर रहे है। परसात्मा की क्रपा हुई आर छुहदों की 
सहायता मिली तो हम अपनी चप गांठ के साथ साथ 
इस ग्रन्थ माला में उपयक्त भावों से पूरित एक एक दो दो 
दाने जोड़ते रहेंगे । ? इससे अधिक कुछ ओर कह कर हम 
पाठकों को वृथा बडी २ आशारयें दिलछाना नहीं च हते । 

ख्राप क्या सहायता कर सकते हें !-इस सम्बन्ध में 
आप के विचाराथे हमारा साधारण वक्तब्य इस प्रकार है :-- 

(१) कुछ महाशयों ने हमें भिन्न भिन्न पुस्तकों के प्रकाशन 
में आर्थिक सहायता दी है, आप मी अपनी शक्ति और 
भावना के अनुसार सहायता कर सकते हैं, इसके उपलक्ष 


( हे ) 


थे जिस संस्था को आप कहेंगे उसे उतती रकम तह की 
'उस्त्क प्रदान की जावेंगी । 

(० ) हमारी पुसुतके राष्ट्रीय एवं सरकारी कई संस्थाओं 
के लिये स्वीकृत हैं । अन्य संस्थाओं के अधिकारियां को 
भी चआहिये कि थे अपने यहां इन्हें ज्ञारा करके अथवा 
पूरितोपिक में देकर परच्रार-कार्य में योग दे । 

(३ ) साधारग पाठकों को चाहिये कि वे हप्रारो 
जिस पुस्तक को अवलोकन करें उसका अपते सदवाखो 
प्नज्ञांएप्रयार करें। इस प्रकार साधारण सिथति के व्यक्ति 
बी हम बहुत सहायक सिद्ध होंगे । 

( ४ ) भिन्न २ विद्वान हुमारों रचताओं के सम्बन्ध 
मेँ झगवया सत प्रकाशित कर ओर उनमें आगामी संस्करणों 
के छिये संशोघत या खुधार की बातें बतलावें तथा किस 
विपय की पुस्तक की रखना में वे अपने खुत्रिचारों से इधारो 
सहायता कर सकते हं, यह सूचित कर । 


(५) यदि आप पुस्तक-विक्रेता हैं तो अन्यान्य उप- 
योग श्रन्यां के साथ “ भारतोय ग्रन्थमाका ? को पुस्तक के 
भी यार का प्रयत्न करें | यथो चित करीमत दिया जञायगा। 

अब आप अपतो परिस्थिति के अनुसार यह निषश्नय 
ऋरल कि आप इस शुस काय में क्या योग दे सकते हें । 


विनीत 


भगवानदांस केला 
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पाठकों की सूचताथे हमारी पुष्तकों का संक्षिप्त परिचय 
उन की विपय सूचि तथा उन पर आयी हुई मुख्य मुख्य 
समालोचनाओं का सारांश आगे दिया जाता है :--- 


भारतीय शासन ( तीसरा संस्करण ) इस की 

डपयेगिता शोर सर्वप्रियता का एक प्रमाण यही है कि थोड़े से 
समय में इस का तोखरा संस्करण प्रकाशित हो चुका । यह 
पुस्तक कई स्कूलों ओर राष्ट्रीय विद्यालयों में पढ़ायी जाती है । 
अन्य संस्थाओं में भी जारी होनी चाहिये। प्रत्येक नागरिक के 
लिए यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि उस्तके भक्ति-माजन 
स्वस्श में राज्य को कल किस प्रकार चलती है। पृष्ठ संख्या 
१६८ ; मूल्य ॥॥£) मात्र । । 

विषय सूची --१-ऐतिहासिक उपोद्धातूु, २-इंगरूड की राज्य 
ब्यवस्था, ३-भारतीय शासन नीति विकास, ४-भारत मंत्री ओर इृणिडय। 
कोंसिल, उ-पभारत सरक्वार, ६-भारतीय व्यवस्थापक विभाग, ७-प्रान्तिर 
सरकार, ८-प्रान्तिक व्यवस्थापक, पपिद ९-जिले का शासन, १०-स्थानीय 
स्व॒राज्य, ११-सरकारी आय व्यथ, १२-देश रियासत, १३-भारतीय सेना, 
१४-पुलिस और जेख, १७-कानून ओर न्याय, १६-शिक्षा प्रचार, 
१७-स्वास्थ रक्षा, १८-साव जनिक काये | 

“बड़ी अच्छी पुस्तक हैं, सामयिक है, शासन से सम्बन्ध 
रखने वाली बातों का स्थूल ज्ञान प्राप्त करने के .लिये आइने का 
काम देने वाली है?” । --“सरस्वती” 

+-वास्तव में यह पुस्तक साधारण लोगों के लिये राजनैतिक 
नेता, विद्याथयों के लिए शिक्षक, राजनीतिज्ञों के लिए ज्ञान 
वद्ध क ओर सम्पादकों के लिये सुचण -अछ्छ का संदूक है । 

- हिन्दी” ( दक्षिण अफोका ) 
“-+वतंमान भारतीय शाखन पद्धति का ज्ञान प्राप्त करने के 


( छ ) 


लिये हिन्दी भाषा में इससे उच्चतर अन्य कोई पस्तक अपो 
तक प्रकाशित नहों हुई । -जयाजो प्रताप? 


भारतोय विद्यार्थों विनोद ( दूसरा संस्करण); भारतीय 
विद्यर्थियॉ-भावी विद्वानों और देश सेवकों के लिये यह 
पुस्तक बहुत ही उपयेगी है । इसमें मुख्य मुख्य पाछझ्य विषयों 
की आलोचना, उन का महत्व ओर पारस्परिक सम्बन्ध तथा 
कई विचारणीय विषयों पर उपयेगगी विचार हें | पृष्ठ स'ख्या, 
परि शिष्ट के अतिरिक्त ६२, मूल्य ।£) मात्र । 
विषय सूची--प्रथमखंड --हमारे पाठ्य विषय, -१भाषा, २--गणित 
३--विज्ञान, ४--भूगोल, ५--इतिहास, ६--सम्पत्ति शाख, ७--नीति, <--तक 
शाखत्र | दूसरा खंड--विचारणीय विषय, १--भारत वर्ष में राष्ट्रभाषा का 
प्रश्न २-मात्‌ भाषायसे पम, ३--हमारी मात्‌ृ भाषा, ४--हमारी आदत, 
५० आत्मोन्नतति, ६--भाजकल के पाहुने, ७--मानवी सुख दुःख पर एक दृष्टि 
<«-भीवन यात्रा । 


पसतक नये ढंग को ओर यारोपीय उदःहरणों से विभूषित 


उत्तेज़नाका रक है । ऐसी ऐसो पस्तकों की आवश्यकता भो है । 
सम्मेलन-पत्रि का 


राष्ट्र भाषा में ऐसी पस्तक का प्रकाशित द्वीना राष्ट भाषा के 
सोभाग्य का सूचक है । -चांदड अप्रेल, मई १६ १६ 


भारतोय राष्ट्र निर्माण ( दूसरा स स्करण ) इस समय 
चहुँ ओर राष्ट्रीय] की लहग चल रहो है। क्या भारतवष 
के भी राष्र बनना चाहिये ? वह राष्ट्र किस प्रकार बन सकता 
है ? खाधोनता और स्वालम्बनके क्या क्‍या उपाय हें? भारतवष 
के जगत में कया मद्दान उद्दु श्य पूरा करना है, इन बातों के 
जानने और प्रस्तत राष्ट्रीय समस्याभों के शान्ति व गम्भी- 
रता पूवंफक विवेचत करने के लिये इस पस्तक का पठन व 


( है ) 


मनन आवश्यक है । रूग्रभग दो सो पृष्ट को पृस्तक का 
मूल्य ॥£) मात्र । 

विषय सूची-प्रथम खंड--विषय प्रवेश; १--राष्ट्र की उत्पस्ति, 
२-नभारतीय राष्ट्र की ग्रावश्यकता, ३--भारतवर्ष की एकता । दूसरा 
खंड--हमारा समाज बल; १--भारतीय जनता, २--सदाचार, ३--शिक्षा, 
स्वास्थ और आजीवका, ४--संगठन--ख्रियां, दलितोद्धार, और झुछध, .५-« 
भारतीय हिन्दू मुसलमान । तीसरा खंड--राष्ट्रीयका के भावों का विकास, 
२-राष्ट्र-प्रम और सेवा, २०-राष्ट्रीय शिक्षा, ३-नराष्ट्रीय साहितय, ४-- 
राष्ट्रीय झंडा । चौथा खंड--स्वाधीनता, कांग्रेस और स्वराज्य आन्दोलन, 
२--सत्याग्रह ओर असहयेाग । 


“इस में बहुत ही येग्यता ओर खतन्‍त्रता से विचार किया 
गया है। भाषा सरस है । “ललिता, 
“निस्संदेह भारतीय राष्ट्र, निम्मार्ण की बड़ाभारी 
सामग्री का समावेश इस छोटी पुस्तक में कर के लेखक ने 
मानों गागर में सागर भर दिया है। --“मारवाड़ोी” 
सातू वनन्‍्दना--श्री० ईश्वर कवि रचित इस पृस्तक में 
सात दशन हैं ओर मातृ-भूमि के प्रति अगाध भक्ति का भाव 
उत्पन्न करने वाली, पूजा पाठकी समुचित सामग्री है। प्रेमो 
भारत सन्तान, एक बार इसका आनन्ददायी पाठ तो की जिये । 
पृष्ठ सख्या ८६; मूल्य ॥) मात्र । 
ब्रन्येक्त्कि तरंगिणी--श्री ० इंश्वर कवि प्रणीत इस 
रचना की सात तरंगों में ८१ अन्यैक्तियां हें। गाने वालों के 
लिए गान कीं सामग्रो है, पुरातन कविता प्रेमियों के लिए 
उस ढंग की रचना का समावेश है, भक्तों के लिए भक्ति का 
साधन ओर समालोचकों के लिए विवेचना का स्थल है। 
पृष्ठ संख्या ६६ । मूल्य ।) मात्र । 


( १० ) 


भारतोय जागृति--इस पुस्तक में गत शताब्दि के 
भारतीय इतिहास के विविध अड्भों के वणन के साथ साथ आधु- 
निक परिस्थिति के छिये विचार करने की बहुत कुछ सामग्री है | 
इसे अवलोकन कर आप अपने महान कतंव्य का पालन की जिये 
भारतीय जग्ति संखार के कल्याण का संदेश है । पृष्ठ संख्या 
दी सो से अधिक; मूल्य १) मांत्र । 

विषय सूची--१-- जागृति के कुछ सद्धान्त, २--भारतीय जागृति 
का सामान्य विवेचन, ३>धामिक पुनरुत्थान, ४--समाज सुधार 
७--कृषि कथा, ६- औद्योगिक विवरण, ७-शिक्षा प्रचार, ८--साहित्य- 
वृद्धि, ५--राजनैतिक विकास, १०--भारतीय ध्येय । 

-+इस पुस्तक में केलाजी ने विविध प्रकार की जाग्गरति का 
सजीव नअ्िन्र खोंचा है । -- ज्योति? 
--देश के आज़ ऐसेही सहित्य की जरूरत है ।--'छात्र सहोदर' 
पुस्तक युवकों के ही लिये हों, वरन नये हिन्दी लेखकों केम 
लिए भी बड़ा काम दे सकेगी । --चित्रमय जगत! 


देशभक्त दामेदर-यह स्व० सेठ दामेदर दासत्रनी 
राठी, ब्यावर, का जीवन चरित्र है। सेठ जी केवल ३५ व को 
आयु में देश भक्ति ओर जांति हित के अनेक काय कर गये हें । 
इसे पढ़कर आप अपने जीवन के। उच्चओऔर उपयेगी बनाने की 
शिक्षा अ्रहण करे | पूष्ठ संख्या १२०; प्रचाराथे मूल्य ॥) मात्र । 
विषय सूची ---१--श्री० राठी जी के पू्व॑ज, २, श्री० दामेादर बाज 
प्रभा, ३-प्रकृति ओर दिन चर्या, ४--जन्म स्थान से प्रेम; ५४>व्यावर 
का काम, ६--जाति सुधार और शिक्षा प्रचार, ७--मारवाड में शासन 
सुधार; ८ “सामाजिक विचार, ९--देश हित, १०--श्री० राठी जी का 
सम्मान, ११--श्ली राठी वियाग, १$२-शोक सम्बाद और लोक मत- 
१३-समीक्षा ओर स्मारक । े 
“इस जीवनी से देश भक्ति, व्यवसाय आदि अनेक बात 


( ११ ) 


की शिक्षा मिलती है | पुरुतक अवशेकनीय है |” --सौग्भ 
“- सभ्यता 
भारतोय श्र शास्त्र यह पुस्तक कई वर्षोके परि 
तेयार की गई है, किसी स्वदेश सेवी के इसके विपय की 
शिक्षा से विमुख न रहना चहिए | सबका कतव्य है कि इसे 
'"भली भांति विचार कर भाग्त माता के आर्थिक उद्धार में 
सहायक हों । पुस्तक का सूल्य केवल २॥) रुपया है ; 
विपयसूची--पहिला खंड-विपय प्रवेश; । ठूसरा खंड--धनकी 
उत्पत्ति, तीसरा खंड--डपसेरा, चोथा खंड--मसुद्दा ओर बैंक, पांचवां *बंड 
विनिमय ओर व्यापर, छटा खंड-- घन, का वितरण, सातवां खंड--वाजस्त ) 
भारतीय चिन्तन--इस पुस्तक में राजनैतिक, अन्त- 
राष्रीय, सामाशिक, धार्मिक, विविध प्रकार के विषयों का 
विवेचन है | सूदय ॥।») 
विपय सूची--इसके कुछ लेख ये हे:---० से का शासन; साम्राज्यों 
का जीवन सरण; प्यारी सा; स्व राज्य का मूढय; मेरे ३० मिनट: रांजनेतिक 
भूल भूलेया; तीथों में आत्मिक पतन; झत्यु का भय जोर शोक, घमम युद्ध 
जेल की बात; राष्ट्र की वेदी पर; समाज सुधार; मोत की तथ्यारी; आदि 
आदि । 
भारतीय राजस्वटेक्स क्यों दिये जाते जाते हैं, दि 
हिसाब से दिये जाते हैं, सरकारी आय किन किन कार्यों में 
खर्च होती है, प्रजा के। उस में कितना अधिकार होना चाहिये, 
सरकार के अपरिमित व्यय से देश फी आधिक उद्नति में कैसी 
के सी बाधायें उपस्ित होती हैं, इन प्रश्नों पर विचार करके 
आथिक सवा: प्राप्त करना प्रत्येक देश प्रेमी का कतेव्य ४ । 
इस के लिये 'भारती० राजस्व” का विवेचन की जिये । दो सो से 
(१ छा हक का मूल्य |॥») मात्र । 
रा य प्रवेश, २--कर सम्बन्धी सिद्धास्त, २-करोा 
को पर , ०-० रतीय राजस्व व्यवस्था, ५--केन्द्रीय व्यय, ६--केन्द्रीय 


आय, ७-प्रात्तीय व्यय, ८>-प्रात्तीय॒ आय, ९-सावजनिक ऋण, 
३०-“स्थानीय राजस्व, ११- आशिक स्व॒राज्य । 
जमनी के विधाता--इस पुस्तक में जर्मनी के उन 

प्रसिद्ध प्रसिद्ध २४ पुरुषों की जीवनियों का संग्रह है जिनन्‍्हों ने 
जर्मन साम्राज्य का, अपने उद्योग से पुतरुत्थान किया है । अन्त 
राष्टीय राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले भाग्तीय पाठकों के 
यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये । पूछ संख्या ६२ मूल्य ।) मात्र । 

भारतोय जरार्थो-आकार में छोटी परन्तु भाव में बड़ी 
यह रचना आत्म खुधार काय्ये में यथ्रेष् फलप्रद होगी। मात्र ।£$ 

यमुना लहरी--यमुना के तट पर एक बार इसे पढ़ कर 
देखिये, आपके आनन्द ओर शान्ति कितने गुणा अधिक हो 
जाती है | इसके बदले में यमुना'लहरी की न्येछावर दो आने 
कोन बड़ी बात है ? एक दर्जन का सूल्य १।) 

हिन्दी का संदेश--सुप्रसिद्ध स्त्रीमी सत्य देव जी द्वारा 
लिखित इस प्रभावशाली हिन्दा के संदेश के हिन्द के कोने कोने 
में पहुंचाइये, मूल्य केवछ एक आना प्रति, या ॥£) दर्जन । 

कषक-दुशोौ-नाटक--यह नाटक, कृषक-प्रधान भारतीय 
समाऊ को दुदशा कासजीव नाटक है। आओ, सब मिल इसका 
विद्वार करें। मूल्य ॥2) है । 

नीतिदर्शन--सा दिव्य सेवी, देश भक्त श्री० राधामाहन 
गोकुल जी ने यद्द पुस्तक बहुत ग्रन्थों को छान बीन कर के बड़े 
परिश्रम से लिखी है । इस का प्रचार होने 'ीबकी 7 
कता है। बड़ी साइज़ के २१७ पृष्ठ की पुरः 

इसको राष्रीय तथा भक्ति पूणए ४5 - 
जीवन का संचार करतो हैं, सभा 
में इन का बड़ा मान हुआ है। प्र - 


